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 ग्यारह  बजे  समवेत हुई  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 बरौनी  में  दोल-रासायनिक  विकास

 (ot  सुबोध

 2
 ।  श्री  स०  चे  सामन्त :
 )  श्यो  ब्०  Fo

 स०  ato  द्विवेदी
 :

 क्या  खान  कौर  इंधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच है  कि  इटली  की  ई०  एन ०  ido  के  है  निकल  विशेषज्ञों  का  एक  दल  बरौनी

 कें  शैल-रासायनिक  केमिकल )  विकास  की  सम्भावना  का  अध्ययन  कर  रहा  था  ;

 १
 यदि  तो  उन्होंने  अपना  सर्वेक्षण  समाप्त  कर  दिया  है  कौर  इस  सम्बन्ध  में  एक

 घ्यान  Ue  तैयार  कर  ली  है  ;  शौर

 क्या  उन्होंने  झेल-रासायनिक  विकास  की  सम्भावना  का
 कोई

 संकेत  दिया  है  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  Fo  दे०  :  बरौनी  तथा  गुजरात  तेल  शोधक

 कारखानों  के  निकटवर्ती  क्षेत्रों  में  बोल-रासायनिक  विकास  की  सम्भावनाश्रों  का

 अध्ययन  करने
 के

 लिये  Fo  एन०  भाई से
 प्रार्थना  की  गई  थी  ।

 ई०  एन०  आपसे से  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  ERR  में  प्राप्त हो  गया  था

 प्रारम्भिक  अध्ययन  में  बरौनी  तथा  गुजरात  तेल  शोधक  कारखानों  पर  उपलब्ध  कच्चे

 माल  पर
 आधारित

 दो  शैल-रासायनिक  के  लिये  योजना  बनाने का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।

 ae  अंग्रेजी  में
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 सुबोध  सदा  :  ई  ०  एन०  भाई  द्वारा  दिये  गये  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  को  दृष्टिगत  रखते

 हुए  क्या  यह  सच  है  कि  इस  देश  में  शेल-रासायनिक  उद्योग  की  स्थापना  करेंगे  में  सहायता  देने  के

 पांच  अमरीकी  फर्मों  ने  प्रस्ताव  किये  हैं
 ?

 पत्नी  क े०  दे०  मालवीय  :  नहीं  ।  गुजरात  तथा  बरौनी  में  शैल-रासायनिक  उद्योगों  को

 स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  किसी  भी  अ्रमरीकी  अथवा  अन्य  फर्म  से  कोई  विद्  ष  प्रस्ताव  नहीं  प्राया  है  ।

 इस  सारे  गरदन  की  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  प्रयोग  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  तथा  जैसे  ही  २५४  एन  ०

 राज  के  प्रतिवेदन  की  जांच  का  कार्य  पूरा  हो  जाये गा  हम  बरौनी  में  तथा  अन्य  पर

 निक  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  एक  योज़ना  तेयार  करेंगे  |

 श्री  सुबोध  हंसना  :
 कया  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  प्रभी  भी  योजना  ara  के  विचाराधीन  है

 ?

 श्री क् ०  द०  मालवीय  :  जब  संयंत्र  के  अर्थ-व्यवस्था  सम्बन्धी  जांच  के  लिये  उचित  समय

 अटायेगा  तो  ही  योजना  आयोग  तथा  प्राय  मन्त्रालय  उस  जांच  से  सम्बद्ध  किये  जायेंगे  1

 श्री  स०  प्र  सामन्त  :  क्या  यह  सच  नही ंहै  कि  इस  बीच  फ्रेंच  पैट्रोलियम  इंस्टीट्यूट  ने  भारत

 में  शैल-रासायनिक  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  अरपना  विस्तृत  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  तौर  यदि  तो  कया

 उनके  प्रतिवेदनों  पर  यहां  विचार  कर  लिया  गया  है
 ?

 के
 ०

 दे
 ०

 मालवीय  :  यह  बात  भी  ठीक  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  ने  फ्रेंच

 पैट्रोलियम  इंस्टीट्यूट  से  शेल-रासायनिक  उद्योगों के  सम्पूर्ण  स्वरूप का  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  कहा

 थाने  उन्होंने  भी  डरपना  प्रतिवेदन दे  दिया  मझे  खेद  है  कि  मैंने  पहले  यह  बताया था  कि  तेल

 तथा  प्राकृतिक गैस  आयोग  ने  ई०  एन ०  भाई  से  जांच  करने  के  लिये  कहा  था  |  Fo  एन०  भाई

 बरौनी  के  लिये  एक  सामान्य  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन दे  दिया है  ।  परन्तु तेल तेल  तथा  प्राकृतिक गस

 की  एक  विशिष्ट  मांग  पर  फ्रेंच  पैट्रोलियम  इंस्टीट्यूट  ने  एक  विस्तृत  प्रतिवेदन  तैयार  कर  दिया  है

 श्र  वह  भी  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  झरा योग के  विचाराधीन  है  ।

 श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :  मैं  यह  जानना  चाहता हूं
 कि  पेट्रो-कैमिकल  इंडस्ट्रीज  कें  अन्तर  कौन

 नैन  से  उद्योग  लगा  जा  रहे  हैं  कौर  उनका  प्रबन्ध  सार्वजनिक  )  सेक्टर में  होगा या  निजी

 सेक्टर  में  are  किस  तरह  से  होगा  ।

 श्री  कू ०  दे०  मालवीय  :  पेट्रो-कैमिकल  इंडस्ट्रीज के  अ्रन्तगंत  बहुत
 से  उद्योग-संघ  जसे

 फ़िसल  सिन्फ़े  टिक  रबर  wie  इंटरमीडिएट  प्रॉडक्ट्स  जिनसे  प्लास्टिक  इण्डस्ट्री  के  तमाम

 सामान  तैयार  होते  हैं  ।  इसी  किस्म  की  कौर  भी  बहुत  सी  इंडस्ट्रीज  हैं  ।  पेट्रो-केमिकल  इंडस्ट्रीज  एक

 बहुत  बड़ा  उद्योग  है  कौर  सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  है  कि  इसको  किस  तरह  से  संगठन  किया

 लाये  ।
 जहां

 तक  gala aaa  इंडस्ट्रीज  का  सम्बन्ध  जो  रॉ  मैटीरियल  हम  यानी  श्रायल  एण्ड

 लैटरल  गैस  कमीशन  से  कौर  पब्लिक  सैक्टर  की  alae  रिफाइनरी  से  उसको  मिलेगा  जाहिर  हैं  कि

 बह  सब  पब्लिक  सैक्टर  में  लेकिन  गवर्नमेंट  की  ख्वाहिश  है  कि  पेट्रो-केमिकल  इण्डस्टाज  संगठन

 के  समय  हम  तमाम  मसलों  पर  गौर  करें  ग्रोवर  जहां  तक  पब्लिक  सेक्टर  कर  सर्कस  पब्लिक

 करे  कौर  प्राईवेट  सैक्टर  का  भी  एसोसिएशन  तो  उस  पर  हम  विचार  करेंगे  और  उसका

 भी  हम
 स्वागत  करेंग

 ।

 HUA  भरंग्रेजी में
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 डा०  रानेन  सेन
 :

 कया  यह  सच  है
 कि

 बर्मा  दौल  कम्पनी  ने  गैर-सरकारी  पत्र  में  एक

 रासायनिक  उद्योग  चलाने  का  प्रस्ताव  किया  था  प्रौर  यदि  तो  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 क्रिया है  ?

 real  महोदय
 :

 क्या  यह  बरौनी  के  विषय  में  है
 ?

 fo  रानेन  सेन
 :  जी

 बरौनी  के  निकट
 |

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  है  ।  यदि  मुझे  ठीक  ठीक
 याद  है  तो

 दल  का  प्रस्ताव  बम्बई  में  एक  दल-रासायनिक  संयंत्र  स्थापित  करने  के

 सम्बन्ध में  था  ।  उसका  बरौनी  के  दोल-रासायनिक  उद्योग  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  था  ।

 fait  कपूर  सिह
 :

 मैं  एक  प्रदान  पूछना  चाहता  हूं  जो
 कि

 एक  माननीय  सदस्य  द्वारा  पहले  पूछे  गये

 एक  से  थोड़ा  सा  ही  भिन्न  है  ।  क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  दोल-रासायनिक

 विकास  कार्य  का  करना  अ्राथिक  रूप  से  सुकर  होगा  बरौनी  की  पैट्रोलियम  की  सम्भाव्य  क्षमता  के

 सम्बन्ध  में  अनुसन्धान  कर  लिया  है  ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  बरौनी  तेल  शोधक  कारखाने  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  मूल्यांकन  अभी  नहीं

 किया  गया  है  क्योंकि  बरौनी  के  तेल  शोधक  कारखाने  से  कच्चे  माल  की  जो  मात्रा  तथा  किस्म  हमें

 उपलब्ध  होगी  उसे  प्रभी  तक  भ्रान्ति  रूप  से  तय  नहीं  किया  गया  है  भ्र ौर  अभी  आर्थिक  सर्वेक्षण  भी

 किया  जाना  है  |  इन  सब  प्रश्नों  पर  इंडियन  रिफाइनरीज  लिमिटेड  द्वारा  सक्रिय  विचार  किया

 ना  रहा  हितों  जैसे  ही  हम  किसी  aaa  fess  पर  पहुंचेंगे  ते  से  ही  हम  प्रावश्यक  कदम  उठायेंगे

 श्री  दिव  नारायण
 :

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  टीम  के  कितने  मेम्बर  हैं  कौर  क्या  उसमें

 कोई  इंडियन  मेम्बर
 भी

 शामिल
 है  प्रौढ़

 यह  काम  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा ?

 श्री  क्०  दे०  सालवीय :  यह  तो  डा०  सैनिक  की  रिपोर्टे  जिसका  जिक्र  फ्रेंच  पेट्रोलियम

 इंस्टीट्यूट  के  सिलसिले  में  किया  डा०  सैनिक  के  साथ  उनकी  अपनी  टीम  उन्होंने  यहां

 सर्वे निरीक्षण  किया  था  कौर  उनकी  रिपोर्ट  हमारे  पास  अभी  भाखरी  के  महीने  में  कराई  जिस  पर

 विचार  किया  जा  रहा है  ।

 मद्रास  में  श्रनिवायं  हिन्दी  परीक्षा

 ने  १११०,  श्री  भक्त  दोहन  :  क्या  दिक्षा  मन्त्री  २७  2&R2  के  तारांकित  प्रशन

 संख्या  १३६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मद्रास  राज्य  में  हिन्दी की  अनिवार्य

 परीक्षा
 को

 फिर  से  चालू  कराने  के  बारे  में  वहां  की  राज्य  सरकार  के
 साथ  जो

 विचार
 विमश  किया

 जा  रहा  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 दिक्षा  मंत्री  का ०  ला०  :  मद्रास  राज्य-सरकार  ने  हिन्दी  परीक्षा  की  ऐसी

 व्यवस्था  कर  दी  है  जिसके  भ्रनुकूल  हिन्दी  में  पाए  गए  नम्बर  विद्यार्थी  के  अपरिमितता  के  अंकों  में  काम  में

 लाए  जा  सकेंगे  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  पहले  परिवर्तन  किया  गया  उससे

 पहले  व्यवस्था  थी  झ्र  उसमें  परिवहन  करने  की  आवश्यकता  क्यों  पड़ी  थी  ?

 अंग्रेजी  में
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 ला०  पहले  ae  स्थिति  थी  कि  छात्रों  द्वारा  जो  अंक  प्राप्त  किये  लाते  थे

 उन्हें  विश्वविद्यालयों  द्वारा  विश्वविद्यालय  के  भ्रघ्ययनों  के  पाठ्यक्रमों  की  पात्रता  के  प्रयोजनों के  लिये

 नहीं  गिना  जाता  था
 ।

 यह  विषय  श्रनिवाये नहीं  था  ।  यद्यपि  ८  ०
 प्रतिशत  छात्र  परीक्षा  में  बैठते  परन्तु

 बताया  जाता  है  कि  बहुत  से  विद्यार्थी  अपनी  कापियां  कोरी  छोड़  कराते  मद्रास  सरकार  ने

 इस  परीक्षा  को
 समाप्त  करने  का

 निश्चय  किया  ।  स्थिति का  हाल  ही  में  पुनर्विलोकन किया  गया  था
 अर  उन्होंने  अपरिमितता  के  साथ  परीक्षा  को  चालू  करने  का  श्री  निश्चय  किया  है  |  परिमितता  का  यह
 ae  हू  कि  विद्याथियों  को  रियायती  अंक  देने  के  लिये  अनुमति  है  तथा  यह  रियायती  ae  विद्यार्थियों

 द्वारा  प्राप्त  किये  गये  कुल  अंकों  के  योग
 को

 गिनने  के  पहचान  मिलते  इससे  विद्यार्थियों को  हिन्दी

 को
 अधिक  ध्यानपूर्वक  पढ़ने  के  लिये  प्रेरणा  मिलेगी  तथा वह  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करेंगे  ।

 माननीय  सदस्य  यह  देखेंगे  कि  परीक्षा  में  हिन्दी  के  प्रश्नपत्रों  के  लिए  परिणीता

 पद्धति  का  लागू  किया  जाना  पुरानी  पद्धति  में  एक  सुधार  रूप  में  है  तथा  मरा  विचार  ह  कि  मद्रास

 राज्य  में  किये  गये  इस  विकास  पर  हम  सभी  को  प्रसन्न  होना  चाहिये  ।

 श्री  भक्त  दर्द ोन  यह  जो  नयी  व्यवस्था  की  गई  है  या  की  जा  रही  उस  का  स्वागत

 करते  हुए  मैं  यह  जानना  चाहता हूं
 कि  उसे  कब  चालू  किया  जायेगा  ।  क्या  उस  को  अगले  शैक्षिक

 सत्र  से  चालू  कर  दिया  जायेगा  ?

 डा०  का  ला०  श्रीमाली  अगले  सत्र  से  उस  को  प्रारम्भ  कर  जायेगा

 मुझे
 ठीक  तो  मालूम  नहीं  लेकिन  इस  बारे  में  सरकार  का  हुक्म  हो  गया  है  ।

 श्री  सरजू  पाण्डेय
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  wea  श्रीचन्द-भाषी  प्रान्तों  में  हिन्दी  को

 अनिवार्य  बानाने  के  लिये  सरकार  की  तरफ  से  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  है  ?

 डा०  का
 ०

 ato  श्रीमाली  :  जो  मप्र  लेंग्वेज  फ़ार्मूला  वह  सिवाय  काश्मीर  के  सभी  राज्यों

 में  परब  लागू  हो  गया  मद्रास  ने  हिन्दी  को  कम्पलसरी  नहीं  किया  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  इस

 फ़ार्मूले  के  बाद  भ्र धि कतर  लड़के  हिन्दी  को  लेंगे  कौर  उस  को  ठीक  प्रकार  से  पढ़ेंगे  ।  सिवाय  काश्मीर

 के  भ्र ौर  मद्रास  के  सब  प्रान्तों  में  हिन्दी  रिवायत  रूप  से  पढाई  जाती  है  ।

 श्री  श्रोंकारलाल  बैरवा  :  इस  से  पहले  जब  मद्रास  मैं  हिन्दी  की  श्रनिवायं  शिक्षा  थी  wit उस

 को  बन्द  किया  गया  तो  उस  समय  सरकार  के  सामने  क्या  कठिनाइयां  थीं  अर  उन  कठिनाइयों  को  दूर

 करने  के  लिए  wa  क्या  किया  जा  रहा  है  ?.

 डा०  का ०  ला ०  इस  के  बारे  में  मैं  ने निवेदन  कर  दिया  कठिनाई  यह  थी  कि  हिन्दी

 श्रनिवायं  रूप  से  नहीं  पढ़ाई  जाती  है  मद्रास  में  ।  परीक्षा  ली  जाती  है  हिन्दी  में  ।  लड़कों  कोਂ  श्राप्शन

 देना  चाहें  तो  न  देना  चाहें  तो  न  दें  ।  लेकिन  रस्सी  परसेंट  लड़के  हिन्दी  लेते  थे  ।  afer  चूंकि

 जो  अंक  मिलते  थे  परीक्षा  उन  को  परीक्षा  के  लिए  नहीं  गिना  जाता  था  इसलिए  लड़के  उस  को

 सी  रियासती  नहीं  लेते  थे  ।  लेकिन  wa  मद्रास  गवन  मेंट  ने  यह  जो  माडरेशन  का  तरीका  इस  में  ला

 रेण  चक्रवर्ती  :  त्रि-भाषी  सुत्र  कम  से  कम  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  गया

 मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  त्रि-भाषायी  सुत्र  लागू  कर  दिया  गया  है

 और  यदि  at  क्या  परिचर्चा  तथा
 पढ़ाने

 के
 a  का

 इस  प्रकार  समायोजन  बर  दिया  गया  है

 मूल  stat  में
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 कि
 वहां

 भाषायें  उतने  हो  घंटे  पढ़ाई  जायें  जितने  घट  के  उन  प्रा जद  स  wot  ores wut  न  जट्ठा
 य  जटी  कि  त्रि-भाषायी  सुत्र

 लाग ूहू
 ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली
 :  जहां तक  हिन्दी-भाषी  राज्यों का  सम्बंध  उत्तर  प्रदेश  में

 तथा

 मेरा  fagara  है  कि  अरन्य  कुछ  राज्यों में  भी  उन्होंने  संस्कृत  को  तीसरी  भाषा  के  रूप  में  चालू  कर  दिया

 इस  मामले  पर  मंत्रालय द्वारा  चर्चा  की  जाती  रही  है
 ।  वास्तव म  इस  पर  हुई

 थी
 ।  हाल  ही

 मैं  हुए

 fat  रंगा  :  उस  भाषा  को  वे  रहे  ह

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली
 :  मैं  इस  बात

 की  ०५  व्याख्या कर  रहा  था
 ।  त्रि-भाषायी सूत्र  के

 हिन्दी-भाषी  राज्यों  को  दूसरी  श्रमिक  भारतीय  भाषा  सीखनी  पड़ेगी  ।  उपाय

 यह  है  कि  उन्हें  एक  आघुनिक  भारतीय  भाषा  का  अध्ययन  करना  चाहिये  |  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन

 में  इस  बात पर  जोर  दिया  गया  था  कि  उन्हे एक  दूसरी  भारतीय  भाषा  सीखनी  ।

 लिये  उन्हों  ने  एक  ग्राम  निक  भारतीय  भाषा के  बदले  मैं  संस्कृत  को  तटीय  भाषा  के  रूप मैं

 दिया हे  ।  इस  विषय  पर  शिक्षा  मंत्रियों  की  समिति  द्वारा  चर्चा  की  गयी  थी  जिस  की  एक  बठक

 हाल  ही  मैं  सम्पूर्ण  बदन  का  पुनर्विलोकन  करने  के  लिये  हुई  थी  ।  उत्तर  देश  के  शिक्षा  मंत्री  भी

 उपस्थित  थे  ।  यद्यपि  उत्तर  प्रदेश  तथा  wet  हिन्दी-भाषी  राज्यों  के  सामने  इस  मामले  मैं  कुछ

 कठिनाइयां  है  परन्तु  हम  ने  उन  से  यह  प्रार्थना  की  है  कि  वे  सभी  शिक्षण  संस्थाओं  मैं  एक

 श्रमिक  भारतीय  भाषा  को  चालू  कर  दूं  ।  सदन  को  यह  जान  कर  प्रसन्नता  होगी  कि  उत्तर  देश  az

 सरकार  ने  अनेक  क्षेत्रों  मैं  राध  निक  भारतीय  भाषा  को  पढ़ाने  की  व्यवस्था  कर  दी  है  ।  मझे  है  कि

 यदि  सहायता  उपलब्ध  जसी  सहायता  कि  हम  राज्यों  को  दे  रहे  तो  ara  hrs

 भारतीय  भाषा  विशष  रूप  से  दक्षिण  की  भाषायें  हिन्दी  भाषी  राज्यों  मैं  भी  afar  चाल

 कर  दी  जायेंगी  ।  न  तो  हम  मद्रास  सरकार  पर  ही  जोर  दे  सकते  है

 शी  रंगा  :  बया  वह  भाषा  विधेयक  पर  बोल  रहे  ह  |

 काठ  ला०  श्रीमाली  :  माननीय  सदस्य  प्रश्न  पूछ  रहे हें
 ।
 मैं  व्याख्या  करने  का  प्रयत्न कर

 रहा हूं
 ।  aa  वह  कहत ेह

 कि  भाषा  विधेयक  पर  बोल  रहा  हुं
 प

 महोदय  :  पहले  ही  मैंने  गलती  की  क्योंकि  यह  प्रंदन  यहां  सुसंगत  नहीं  था  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  क्यों  ?

 महोदय  प्रदान  केवल  मद्रास  राज्य  के  सम्बन्ध  में  ही  wea  राज्यों  के  सम्बन्ध

 में  नहीं  ।  यह  सुसंगत  नहीं  है  ।  मैंने  उस  की  अप्रतीति  इसलिये  दी  थी  क्यों कि  इस  झोर  से  उस  पर

 गम्भीरता  से  प्रतिरोध  किया  जा  था  ।  भ्र गला  प्रश्न  ।  उत्तर  बहुत  लम्बा  रहा  है  |

 माननीय  सदस्य  उस  से  प्राय  प्रश्न  उठे  हैं  ।

 ि
 सपर  सिंह

 :
 मैं  एक  छोटा  सा  |  पूछना  चाहता हूं  ।

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 कोयला  स्थानों  के  लिए  रुपया-कर्ण

 1११११.  श्री  रं०  चक्रवातों  :  कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  कोयला  खानें  रुपया-ऋण  प्राप्त  करने  में  शिराफल

 रही  हें

 क्या  यह  सच  है  कि  feast  बेक  ने  निक्षेप-ऋण  अनुपात  के  मामले  में  सीमा  निर्धारित

 कर  दी  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  वाणिज्यिक  बक  कोयला  उद्योग  को  मध्यम  तथा  दीर्घकालीन

 ग्रा घार  पर  ऋण  देने  में  हिचकिचाते  हे  क्योंकि  ऐसे  विनियोजन  में  खतरा  है  ;  अर

 सरकार  ने  इस  उद्योग  को  रुपया  प्रतिरूप  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की
 है

 ?

 fart  art  इंधन  मंत्री  के  सभा-सचिव  तिम्मय्या  )
 :  यह  कहा  जाता  है  कि  कुछ

 कोयला  खानें  पर्याप्त  प्रतिभूतियों  के  अभाव  के  कारण  विशव  बेक  ऋण  के  अधीन  संयंत्र  तथा  मशीनों

 का  आयात  करने  के  लिये  रुपयों  के  बराबर  ऋण  प्राप्त  करने  में  कठिनाइयां  अनुभव  करती  रही  हैं  |

 निक्षेप-ऋण  के
 अनुपात

 के  मामले  में  रीजन  बंक  द्वारा  ऐसी  कोई  सीमा  निर्धारित

 नहीं  की  गई  है  ।

 जिसकी  कोयला  उद्योग  द्वारा  समाचार  दिया  गया  कुछ  वाणिज्यिक  tat  ने  उन  को

 ऋण  देने  में  अपनी  श्रसमथंता  प्रकट  की  है  |

 (7)  ऋण  देने  वाली  संस्कारों  द्वारा  कोयला  समवायों  दिये  जाने  ऋणों  की

 आशिक  रूप  में  सरकार  द्वारा  गारंटी  दिये  जाने  की  एक  योजना  मंजूर  कर  ली  गई  है  ।  ऋण  देने  वाली

 संस्थानों
 के

 लिये  उन  के  मध्यम  कालीन  ऋणों  के  सम्बन्ध  म  पुनर्वित्तीकरण  सुविचारों  कीਂ  पुर्नावित्त

 निगम  व्यवस्था  करेगा  |  जब  ऋणों  के  लिये  योजनाਂ  के  अंतगर्त  गारंटी  दी  जायेगी  तो

 कालीन  आधार  पर  कोयला  उद्योग  को  अनुसूचित  बैंकों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋणों  के  विरुद्ध  रिजर्व

 qa  भी  उन  बैकों  को  कुछ  ग्र ति रिक्त  ऋण  सुविधायें  देगा  ।  इन  सुविधाओं  से  कोयला  उद्योग

 ऋण  को  प्राप्त  कर  सकेगा  |

 श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती  :  भारत  के  औद्योगिक  विकास  में  कोयला  उद्योग  के  महत्व  को  ध्यान

 मैं  रखते  सरल  शर्तों  पर  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  उन्हें  क्या  सुविधाय  उपलब्ध  की  गयी

 fart  भर  इंधन  मंत्री  Fo  To  :  सामान्यतया  सरकार
 ने

 इस  सिद्धान्त  को

 स्वीकार  कर  लिया  है  कि  रानी  खानों  के  यंत्रीकरण  के  लिये  श्रन्तर्राष्ट्रीय  स्रोतों
 से

 ऋण  ले  चुकने  के

 पश्चात्  कोयला  उद्योग  की  बेकिंग  संस्थाओं  से  रुपयों  के  बराबर  ऋण  की  सहायता  सुविधायें  प्राप्त

 करने  के  लिए  garth  का  लाभ  उठाने  में  सहायता  की  जाये
 |  हम  केवल  इस  बात  के  लिये  सहमत

 हुए  हूँ
 कि

 हम  उस  ऋण  के  कुछ  माल  की  गारंटी  देंगे  जिसे  कि  वह  उस  स्रोत  से  प्राप्त  करने  का

 प्रयत्न  करेंगे  ।  वित्त  निगम  तथा  जो  विशिष्ट  कोयला  खान  लेना  है  उन  दो  दलों  के

 बीच  समझौता  वार्ता  द्वारा  ब्यौरे  तय  किये  जाने हे  ।

 श्री  प्र०  न  चक्रवातों  वाणिज्यिक  बैंकों  की  ऋण  देने  में  हिचकिचाहट  को  वित्त  निगम

 ee
 ने

 किस  सीमा  तक  दूर  कर  दिया  है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 तिम्मय्या  :  frag  बेक  के  गवर्नर  ने  यह  भावना  व्यक्त  की  है  कि  सामान्य  वित्तीय

 के  कारण  वाणिज्यिक  बंक  सामान्यतया  ऋण  देने  में  हिचकिचाहट  करते  हैं  ।  फिर  वह

 बैंकों  को  ऋण  दिये  जाने  को  अतिरिक्त  सोम  का  करने  के  लिए  तथा  पुनर्विजय  निगम  को

 at  जोकि  कोयला  उद्योग  को  ऋण  दे  सकता  है  पूर्वी  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिए  सहमत हो

 गये  हैं  ।

 श्रीमती  साबित्री  निगम  :  कया  विश्व  बेक  का  एक  विशेषज्ञ  एक  सर्वेक्षण  कर  पस्ता  कौर  क्या

 विश्व  बेक  द्वारा  किया  जाने  वाला  ऋण  का  वितरण  उस  विशेषज्ञ  द्वारा  दिये  गये  प्रतिवेदन  पर
 निरभर

 करेगा  ?

 पूरी  Fo  दे०  साबित  :  नहीं  ।  कोयला  उद्योग  की  ऋणों  को  प्राप्त  करने  की  वास्तविक

 इच्छा  का  सर्वेक्षण  से  कोई  भी  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  वे  समस्त  सिंद्धान्त  पहले  ही  तय  कर  दिये  गये  थे  ।

 अब  लगों  के  लिए  प्रावनायत्र  देना  कोयला  उद्योग  का  कार्य  है  जिसे  कि  वह  कर  भी  रहे  हें  ;  और

 उन्हों  ने  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिए  तथा  सामान्य  ढंग  से  चलने  के  लिये  श्रौपचारिकतायें  पूरी  कर

 !

 att  महेश्वर  नायक  :  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  गारंटी  योजना  के  ऋण  देने

 वालो  संस्थायें  कुछ  प्रभार  लगा  रही  हैं  ?  यदि  तो  इस  का  क्या  औचित्य  हूँ
 ?

 tat  तिम्मय्या  :  ऋण  देने  वालो  संस्थानों  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  पर  गारंटी  देने  वाली

 खरीदारों  को  गारंटी  देने  के  लिये  ऋण  देने  वाली  संस्थायें  ३/४  प्रतिशत  ब्याज  देती  हैं  ।

 fa  भागवत  झा  आजाद  :  क्या  यह  सच  है  किः  कुछ  कोयला  खानों  ने  पहले  ही  विदेशी  ऋणों  के

 लिये  व्यवस्था  कर  लो  है  कौर  कया  यह  भी  सच  है  कि  उस  के  लिये  उन्हों  ने  सरकार  से  गारंटी  देने  की

 की  यदि  तो  बे  कितने  रुपयों  के  ऋणों  को  व्यवस्था  कर  सके  हूं  ?

 फंसी  के०  दे०
 मालवीय

 :  यह  जानकारी  मेरे  पास  उपलब्ध
 नहीं |  है  ।

 sat  रामेश्वर  टाटिया  :  क्या  कोयला  खानों  को  ऋण  देने  के  लिए  राष्ट्रीय  श्रौद्योगिक  विकास

 निगम  झाई०  डो०  जैसी  संस्थानों  को  गठित  करने  का  सरकार  ने  निश्चय  किया  है  ?

 पृश्नी  के ०  दे०  मालवीय  :  नहीं  ;  ऐसी  सुविचारों  के  लिये  कोई  विशिष्ट  संस्था  नहीं  बनाई

 गई  है
 सिवाय  इस  के  कि  पुनर्विजय  निगम  के  नम  से  पुकारी  जाने  बाली  पहले ही  से  एक  संस्था  है  जोकि

 ऋणों  की  व्यवस्था  करेगी  ।

 मद्रास  में  तेल  शोधक  कारखाना

 श्री  यदा पाल fag  :

 |  श्री  कपूर  सिंह
 श्री  नरसिम्हा

 गश११३२.९  थो  बूटा

 |  श्री  प्र०
 fo

 बरपा
 :

 श्री  श्रॉंकारलाल बरवा

 |  श्री  मुरारका :

 क्या  खान  शर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास
 में

 एक
 तेल

 शोषक
 कारखाना

 स्थापित  करने  का  विचार है

 मिल  wat में
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 क्या  इसके  लिये  कोई  विदेशी  सहायता  मांगी
 गई  है  ;  पौर

 कार्य  कब  grey  होगा ?

 और  इंधन  मंत्री  (att  क्०  od  सालों  )  द
 नहीं  ।

 are  प्रशन  हीं  नहीं  उठत  ।

 श्री  यदा पाल
 fag  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इसके  लिये  लाइफ  इंश्योरेंस  कारपोरेशन  कितना

 इनवेस्ट  कर  रहा  हैऔर  हमारी  सरकार  द्वारा  ५१  परसेंट  शेयर  खरीदने  की  बात  जो  चलाई  जा  रही

 उस  मामले  में  बया  हो  रहा  है  ?

 श्री  क्०  दे०  मालवीय  :  आपने मद्रास  रिफाइनरी  के  बारे  में  पुछा  उसका  जवाब  मैंने

 दे  दिया  है  ।

 aaa  मिश्रित  खाद्य

 १११४.  श्री  दी०  चे  फार्मा  क्या  बटालिक  श्रनुसन्थान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय  अनुसंधान  ने
 भ्रत्यधिक  पोषक

 वाले  तथा  खाप  जाने
 के

 लिये  तेयार  सांद्रित  मिश्रित
 खाद्य  बनाने  की  प्रक्रिया  का  विकास

 है  ?

 यदि  तो  उसका  ब्योरा क्या  है  ;  कौर

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  उत्पादन  कार्यक्रम  बनाया
 गया  है

 ?

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  शर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  हुमायूँ  :
 हां  1.

 खाद्य  पदार्थ  पहले  पका  लिये  जाते  फिर  उन्हें  सुखाया  जाता  है  श्रावस्ती

 विटामिन  उनमें  मिश्रित  किये  जाते  उन्हें  सुगन्धित  है  तथा  उपयुक्त  रूप
 से

 में
 बन्द  किया  जाता

 हि  ।

 संबंधित  दलों  को प्रक्रिया के  ब्योरे  बता  दिये  गये  हैं  ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  कया  ग्रीक  ऊंचाई  पर  रहने  वाले  अथवा  कम  ऊंचाई पर  रहने  वाले

 व्यक्तियों  द्वारा  इस  खाद्य  का  उपयोग  फिया  जा  सकता  है  ?

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  उस  माननीय  मंत्री  से  प्रशन  पुछ  हैं  जो  कि  उनके

 निकट  परन्तु  मैं  भी  प्रदान  सुनना  चाहता  हूं  ।

 श्री  do  Fo  शर्मा  क्या  यह  खाद्य  रिक  ऊंचाई  पर  रहने  वाले  व्यक्तियों  जेसे  कि  प्रतिरक्षा

 कर्मचारियों  तथा  अन्य  व्यक्तियों  के  द्वारा  उपयोग  किया  जा  सकता  है  अथवा  यह  aaa में  कम

 ऊंचाई  पर  रहने  वाले  व्यक्तियों  तथा  केवल  ग्रस  निक  व्यक्तियों  द्वारा  ही  उपयोग  क्रिया  जा  सकता  है  ?

 श्री  हनुमान  कबीर  यह  खाद्य  उन  लोगों  के
 लिये

 है
 जो  कि

 पहले  पका  पकाया  खाना  चाहते

 हैं  तथा  जहां कि  खाना  पकाने  में  कठिनाइयां होती  हैं
 ।  ही

 पैनाये  इनमें  रुचि  लेती  हैं
 तथा

 किलाਂ
 प्रतिरक्षा  मुख्यालय  में  प्रदर्शन  पहले  ही  किये  गये  हैं  ग्रोवर  इसमें  वायु  सेना  कर्मचारी

 भी  रुचि
 रखते  हैं

 अंग्रेज़ी  मैं

 *concentfated  to  compoi  wl  te  fr te  [0  ods.
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 अधिक  मात्रा में  सम्भरण  करने के  लिये  हम  प्रतिरक्षा  मंत्रालय
 की  स्वीकृति  प्रतीक्षा  कर  रहे

 ।

 tat  दी०  क्या  सरकारी  क्षेत्र  में
 प्रिया  गर-सरकारी क्षेत्र  में  इस  खाद्य  का  बड़ी

 मात्रा में  निर्माण  करने  के  लिये  कोई व्यवस्था की  गई  है  कौर  यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है
 ?

 fait  हनुमान कबीर  :
 जसा  कि  मैंने  प्रभी  बतया  प्रतिरक्षा  मुख्यालय  में  इस  खाद्य के  प्रदर्शन

 किये  गये  हैं  सनौर जब  वे  अपनी  आवश्यकतायें  हमें  बता  देंगे
 तो  इस  प्रदर  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 इंस  बीच '  हिन्दुस्तान  लिबास  तथा  ‘fazfaat  बिस्कुट  कम्पनीਂ  जिन्होंने  कि  संस्था  से  ब्यौरे  बताने

 के  लिये  प्रार्थना  की  कूछ  पूछताछ  की  उन्हें  सुसंगत  जानकारी
 दे  दी  गई  है

 ।

 sat  त्यागी  :
 कया  खाद्य  प्रौद्योगिक  श्रनुसंघान  संस्था  ने  यहं  हिसाब  फलाया है  कि  यह  उप

 aaa  को  किस  भाव  पर  उपलब्ध  हो  सकेगा  at  क्या  यह  सामान्य खाद्य  की

 तुलना  में  जिसका  लोग  उपयोग  करते हैं
 उतरता  है

 ?

 tat  हुमायूँ  कबीर
 :

 मेरा  विचार  है  कि  यह  कुछ  सस्ता  होगा  क्योंकि  ऐसे  ही  wes  मेरे

 पास  उपलब्ध  हैं  ।  बिरियानी के  मामले  मूल्य  लगभग  ३  रुपये  ५०  नये  पैसे  प्रति  किलो  है  तथा

 मिठाई की  चीजों  के  संबंध  में  भी  यह  लगभग  इतना  ही  है  ।

 fait  हरि  विष्णु  खाद्य  मंत्री  क्या  कहते

 fait  हुमायूँ  कबीर  :
 सामान्यतया

 वे  थोड़े  सस्ते  होंगे  तथा  उनका  खाद्य  मान  भी  कुछ

 अधिक  उसका  कैलोरी  मान  लगभग  ५  कलारी  प्रति  ग्राम  है  जो  कि  भ्रमण  अथवा  दाल  के  कलारी

 मान  से  कुछ  अधिक  है  ।

 fait  इमाम  लाल  सर्राफ  :  जिन  किस्मों  का  उन्होंने  उल्लेख  किया  है  उनके  संबंध  में  ऐसे  खाद्य

 के  निर्माण  के  लिये  क्या  उन्होंने  कारखाने  स्थापित  करने  प्रारम्भ  कर  दिये  हैं
 ?  अरब  ऐसे  कारखानों

 को  स्थापित  करने  क्षेत्र  में  क्या  क्या  निश्चित  तथा  व्यवहारिक  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 प्री  हुमायूँ  कबर
 set

 स्पष्ट  नहीं  मैंने  पहले  हीं  बताया  है  कि  दो  दलों  ने  हमसे  ब्यौरे

 देन ेके  लिये  प्रार्थना  की  थीਂ  कौर  हमने  उनको  ब्यौरे  दे  दिय ेहैं  wer  तक  बड़े  कारखाने पर  उत्पादन

 करने  कें  लिये  हमारे  द्वारा  किसी  कारखाने  को  स्थापित करने  का  संबंध  यह  yea  तभी  उठेगा

 जबकि  प्रतिरक्षा  मुख्यालयों  से  हमें  यह  जानकारी  प्राप्त  हो  जाये  कि  उन्हें  ऐसे  खाद्य  की  बड़े  पैमाने

 पर  श्रावस्यकता हैं  ।

 श्री  इमाम लाल  सरफ  :  उन  अन्य  लोगों  के  संबंध  में  कया  स्थिति  है  जिन्होंने  कि  पहले  ही

 ara  जानकारी ले  ली  है  ?

 fat  हुमायून  कबीर
 :  उन्होंने  हमसे  जानकारी  देने  के  लिये  कहा  हमने  उन्हें  जानकारी  दे

 दी  है
 ।

 यदि  wie  भी  कोई  हमसे  प्रार्थना
 करेगा

 हम  उन्हें  भी  जानकारी दे  देंगे  ।

 शी  कपूर
 क्या  सरकार

 का
 यह  उद्देश्य है  कि  प्रारम्भ में  इस  खाद्य  केवल  सैनिक

 व्यक्तियों  के  उपभोग  के  लिये  ही  निर्माण  wat  यह  असैनिक  व्यक्तियों  के  उपभोग

 के  लिये  भी  होगा

 fat
 त्यागी :  कुंवारों

 तथा
 दि
 विधुरों

 के  लिये भी  ।

 पुल  sash  में
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 tet  हुमायूँ  यह
 उन  सभी  के

 लिये  होगा  जो  कि  सुखे  खाद्य  का  पैकेट  चाहते हैं
 ।

 क्योंकि  इसे  बार  बार  पकाने  की  आवश्यकता  नहीं  होती  है प्रत: कोई भी इसका कोई  भी  इसका  उपयोग  कर  सकता

 श्रीमती  सवित्री  निगम :  क्या  यह  देखने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है  कि  यह  नया

 खाद्य  उन  लोगों  की  विशेष  रूप  से  सैनिक  कर्मचारियों  जिनके  लिये  कि  इसका  निर्माण  किया

 जा  रहा  है  खाने  की  श्रादतों  के  भ्रनुकूल है  waar  नहीं  ?

 हुमायूँ  कबीर  :  स्पष्ट  इन  सब  बातों  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  संस्था  के  ही  कुछ

 कर्मचा  रियों  के  ऊपर  कुछ  प्रयोग  किये  गये  gate  उन्होंने  इस  खाद्य  के  प्रति  अपना  सन्तोष  प्रकट

 किया है  1

 श्री  काशी  रामे  गीत  यह  खुराक  कितने  ग्रस  तक  बिगड़ने  नहीं  पायेगी  ait  एक  आदमी

 के  लिये  कितना  वजन  काफी  होगा  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  यह  काफी  दिन  तक  लेकिन  कितने  दिन  तक  यह  कहना

 भी  मुश्किल है  ।  शायद  छः  महीने या  साल  भर  तक  रह  सके  ।  लेकिन  इसके  लिये  एक्वायर री  करनी

 पड़ेगी  ।

 श्र०  प्र०  क्या  विवाहों  को  निरुत्साहित  करना  तथा  इस  प्रकार  जनसंख्या  पर

 नियंत्रण  करना  भी  इस  खाद्य  को  निर्माण  करने  के  उद्देश्य  में  से  एक  है  ?

 fat  हुमायूँ  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  यह  प्रदान  मुख्य  प्रश्न  से  किस  प्रकार  सम्बद्ध

 श्री  काशी  राम  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  मिला कि  एक  आदमी  के  लिये  कितना  वजन

 न्
 |  श्री  हुमायूँ कबीर  मैंने  यह  उत्तर  पहले  ही  दे

 था  जब  मैंने
 कहा

 था
 कि प्रत्येक ग्राम

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  उन्होंने  उत्तर  दे  दिया है
 तो  उन्हें  फिर  वह  क्यों  दुहराना  चाहिये  ?

 मिनिकाय  द्वीप

 +

 श्री  घ०
 T*LLLY.

 श्री  पो ट्र काट ू:

 क्या  गृह-कार्य मंत्री  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मिनिकाय  द्वीप  के  संघ  राज्य  क्षेत्र
 में  २५  नया  पेसा  प्रति  अविवाहित  ३७

 नया  पैसा  प्रति  अविवाहित  पुरुष  ate  ७५  नया  पेसा  प्रति  दम्पत्ति  प्रति  व्यक्ति  कर

 लिया  जाता  है  ;

 यह  कर  वयस्कों  पर कब  से  लाग है  ;

 (7)  पिछले  पांच  वर्षों  में  इस
 से  कितनी  ama हुई  है  ;  कौर

 भूल  aaa
 में
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 क्या  इसका क़ो  समाप्त  करने  का  कोई प्रस्ताव है

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  FATA) :  मिनिकाय  द्वीप  में  प्रति  व्यक्ति

 कर  उल्लिखित  दरों  पर  कमाने  वाले  व्यक्तियों  से  वसूल  किया  जाता है  ।

 यह  चिरकाल से  इकट्ठा  किया जा  रहा  है  ।

 इस  दी
 के

 श्रन्तगंत
 ,

 PEYE—Fo  १६६०-६१,  १९६१-६२  तथा

 १९६२-६३  में  राय  क्रिया  ७४३  Yo  RVG  ३४  ०२  घ्८  ४५

 रुपय  तथा  wos.  Yo  रुपये  थी  ।

 दीपों  में  सर्वेक्षण  कार्य  हो  रह रहा  है  कौर  उसके  बाद  बन्दोबस्त  कार्य  तथा  श्रमिक

 भ-राजस्व  पद्धति  आरम्भ  किये  जायेंगे  जो  वर्तमान  मतदान  कर  का  स्थान  लेंगे  ।

 श्री  श्र०  राघवन  :  क्या मैं  जान  सकता हूं  कि
 क्या  संविधान के  अनुच्छेद  १४  के  निदेश

 से  कमाने  कीਂ  क्षमता  या  प्राय  को  ध्यान  में  रखे  इस  कर  को  समान  दर  के  श्रतसार  एकत्रित

 करने  पर  विचार  गया  है  ग्रोवर  यदि  तो  क्या  यह  वध  है
 ?

 कशी  हज रन बीस  :  यह  कर  चिरकाल  से  चला  ग्रा  रहा  है  इस  के  स्थान  पर  करारोपण  को

 एक  अपराधिक  पद्धति  मानो  पड़गा  ।  स्वाभाविक  है  कि  सब  से  पहले  भाम  हो  करारोपण  का  आधार

 होगी  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  हम  भूमि  का  सवाल  कर  रहे  हैं  ।

 oem  महोदय  :  कया  यह  हमारे  संविधान  के  अनुसार  संवैधानिक  है
 ?  क्या  इस  पर  विचार

 किया  गया  है
 ?

 हज़र नवीस  :  मैं  नहीं  समझता  कि  कोई  खोज  संविधान  के  विरुद्ध  है

 पत्नी  Ho  Fo  राघवन :  मैं  पूछ  रहा हूं  कि  क्या  हमारे  संविधान के  अनुच्छेद  १४  के  निर्देश

 से  इस  कर
 को  एकरूप

 दर
 पर  इकट्ठा  किये  जाने

 की
 जाँच

 कर
 लो  गई  है

 ।
 क्या  यह  वेध  है  ?

 pa  हजरनवोस  :  मैं  ने  कहा  है  कि  यह  हमारे  संविधान  के  किसी  भी  उपबन्ध  का

 उल्लंघन  नहीं  करता  |

 fart  कपूर  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  करारोपण  में  विवाहित  लोगों  के  विरूद्ध  जाने

 वाला  प्रत्यक्ष  विभेद  परम्परागत  पद्धति  का  हो  अंग  है  या  इस  को  इस  सरकार  द्वारा  किसी

 से  आरम्भ  किया  गया है
 ?

 महोदय  :  यह  चिरकाल  से  चला  कराया  है  )

 शी  कपूर  सिंह  :  इस  विभेद  को  कम  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  प्रोफेसर लाल  बैरवा  :  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  यह  पोल  टैक्स  विधवा

 किन  राज्यों  में  जाता  ह्
 ?

 शी  हूज़र नवीस :  fas  मिनिकाय  में  लिया  जाता  है  ।

 लकष्मीमल्ल  सिंघवी
 :

 हम  जानना  चाहते  हैँ  कि  क्या  सरकार  ने  इस  बात

 कौ

 विधि
 विभाग  द्वारा  जाँच  करवाई  है  ate  यदि  तो  कब  उन्हों  ने  जाँच  करवाई  थी tae  कया  कार्यवाही

 की गई  थी ?

 में द मूले  अ्रंग्रेजी



 न  सौंखिक  उत्तर  र  eq

 part  हज़र नवीस  :  मेरे  विचार  में  हम  ने  विधि  मंत्रालय  सें  परामर्श  नहीं  किया  परन्तु  प्रत्यक्षतः

 मुझे  नहीं  लगता  कि  कानूनी  दृष्टिकोण  से  इस  में  किसी  जाँच  की  श्रावस्यकता  है  ।  हम  शीघ्र  ही  इस

 के  स्थान  पर  एक  अन्य  तथा  अधिक  ऑ्राधनिक  करारोपण  पद्धति  ला  रहे  हैं  ।

 मुंडा  लक्ष्मीमत्ल  सिंधवी  :  तो  फिर  वह  जानकारी  परीक्षण  के  बाद  सभा-पटल  पर  रख

 दो  जाय  ।

 श्री  त्यागी  :  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  क्या  हमारा  संविधान  इस  द्रास  पर  लो ww  यदि  गू  किया

 है  कौर  यदि  तो  यह  कर  निधि  लिया  जा  सकता  है  ?

 श्री  हज़र नवीस  :  यह  हमारे  देश  के  सभी  भागों  पर  लाग  होता  है  ।

 न्  त्यागी
 :

 मतदान  कर
 कसे

 लिया  जाता है  ?  यह
 तो

 एक  पुराना  मुगल  कर  है

 महोदय  :  उत्तर  दे  दिया  है  कि  संविधान  wage  लागू  होता  है  कौर

 यह  कर  असंवैधानिक  नहीं  है  तथा  उन्हों  ने  कोई  जाँच  नहीं  करवाई

 श्री  त्यागी  :  परन्तु  पोल  टेक्स  क्या  श्रसाँवं  मानिक  नहीं  है  ?

 पश् अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  द  कर  रहे  हैं  जबकि  उत्तर  मिल  चुका  है  ॥

 श्री  वासुदेवन  लोगों  को  मताधिकार देने  से  इन्कार  करने  के  लिये  सरकार  की

 व्याख्या  क्या  हैं  जबकि  वह  चिरकाल  से  उन  से  कर  इकट्ठे  कर  रही है  ?

 श्री  हज़र नवीस  :  यह  तो  इस  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  मताधिकार  का  कर  भुगतान  के

 दायित्व  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 राजनीतिक  पीड़ित

 श्री  गो०  सहमति  :  क्या  गुह-काट  मंत्रो
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  १९६२-६३  में  सरकार  ने  भारत  की  स्वतंत्रता के  सेनानी  राजनीतिक  पीड़ितों

 के  पुनर्वास
 के  लिए  राज्यवार  कितनी  राशि  स्वीकृति  की  ;  शौर

 अनुदान  पाने
 वालों  का

 चयन  करने  प्रौर  अनुदान  को  निर्धारित  करने  के  लिए

 क्या  प्रक्रिया  अ्रपनाई  गई  है

 गृह-कार्य  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  :  जानकारी  देने  वाला  एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  cet  गया  ।  देखिये  संख्या  कल  ठी  ०

 १२६७/६३|

 राजनीतिक  पीड़ितों  से  वित्तीय  सहायता  के  लिये  कराने  वाले  प्रार्थना-पत्र  सामान्य  रूप  से

 सरकारों  को  उन  को  अपनी  सहायता  योजनाओं  के  प्रधान  विचार  के  लिये  भेज  दी  जाती  हैं  ।

 राज्य  सरकार  की  प्रार्थी  के  साधन  तथा  दायित्व  शरर  wea  संगत  बातों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  गृह-कार्य  मंत्री  के  स्वविवेकीय  अनुदान  में  से  छांटे  छोटे  एकमुश्त  नकद  अनुदानों  के  रूप  में  सहायता

 दी  जाती है  ।

 fait  ato  wet  :  कया  मैं  प्रत्येक  राज्य  के  अनुदान  पाने  वालों  की  संख्या  जान  सकता

 और  इस  के  अतिरक्त  कौर  क्या  योजना  है  ?

 मल  wast  में
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 श्रीमती  चन्द्रहार :
 1.0

 का  दुसरा  भाग  मैं  ने
 म

 े
 किन

 नय

 सम्बन्ध  विवरण  में  प्रत्येक  राज्य  को  दी  गई  राशि  बताई गई  है
 |  प्राणियों  को  संख्या  के  बारे  में

 मुझे  राज्य  सरकारों  से  भ्रांकड़े  नहीं  मिले  हैं  ।

 at द
 शी  गो०  महती  :  कया  मैं  जान  सकता  हुं  कि  क्या  श्रमिक  अंशदान  के  (TRE  सरकार

 के  पास  पुनर्वास  की  और  कोई  योजना  है
 ?

 राजनीतिक  पंडितों  के  बचों  को  राज्य  सरकारों  रक्षात्मक चन्द्रशेखर

 सहायता  दी  जा  रही  है  श्र  संघ  राज्य-क्षेत्रों  के  प्राणियों  को  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 पोषित किया  जाता  है  ।  यदि  प्रार्थी  राज्य  सरकारों से  हों  ता  व्यय  का  ५०  प्रतिशत  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  दिया  जाता  है  ।

 श्री  में  बेंकटासुब्बया  :  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  क्या  सरकार  ने  उन  राजन  तिक  पोड़ितों

 की  एक  सूची  मंगवाई  है  जिन्होंने  विभिन्न  राज्यों  में  स्वतंत्रता  आन्दोलन  में  भाग  लिया  है  wiz  यदि

 ता  क्या  इन  लागों  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये  कोई  अलग  रोका  है
 ?

 गोमती  चन्द्रशेखर  :  कोई  अलग  रोका  नही ंहै  ।  जानकार  मंगवाने  की  कोई  श्रावइ्यकता

 नहीं  है  क्योंकि  हमें  देश  के  सभो  राज्यों  से  प्रर्थना-पत्र  प्राप्त  होते  हैं  ।  जानकार  मंगवाने

 के  लिये  किसी  उपाय  के  करने  को  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 श्री  तलसी  दास  जाधव  :  यह  जो  ग्रुप  ने  स्टेटमेंट में  अँकड़  दिए  हैं  इन से  पता  चलता है  कि

 कुछ  में  झ्रॉँकड़े  बहुत  कम  हैं  '।  क्या  इस  का  यह  अरथ  है  कि  उन  प्रान्तों  में  एप्लीकेशन  कम  भाई

 थीं  या  उन  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  इस  कारण  gins  कम  हैं
 ?

 श्रीमती  चन्द्र वा खर :  राज्यों  के  बीच  कोई  भेदभाव  नहीं  है  ।  यह  तो  राज्य  सरकारों  से

 हमें  मिलने  वाले  प्राय  ना पत्रों  का  हमारी  सिफारिशों  तथा  राज्य  सरकारों  क
 सिफारिशों

 की

 मान्यता  पर  निसार  करता  है  ।

 गायतोंडे  :  क्या  सरकार  जानते  है  कि  गोशा  क  स्वतंत्रता  के  लिए  लड़ने  वाले  TATA

 राजनीतिक  पीड़ित  galt  यदि  तो  सरकार  उन  के  पुनर्वास  के  लिये  क्या  उपाय  कर  है
 ?

 श्रीमती  चन्द्र दा खर  हम  ने  गोरा  के  लोगों  को  कुछ  सहायता  दो  है  कौर  कोई

 पत्र  भजा  जायगा  तो  उस  पर  उस  के  गण दोषों  के  झ्राघार  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 fet  faye  स्वामी  :  क्या  सरकार  को  शिकायतें  मिल  ws  हैं  कि  वास्तविक

 नौतिक  पीड़ितों  को  जिन्हों  ने  काँग्रेस  छोड़  दी  है  कोई  सहायता  नहीं  मिल  रही  है
 ?

 चन्द्रशेखर  :  हमें  कोई  tar  शिकायत  नहीं  है  ।  यह  गलत  आरोप है  ।

 श्रीमती  रणुचक्रवर्तों  :  मैं  ने  देखा  है  कि  राजनं/तिक  पीड़ितों  को  दो  जा  रही  राशि  के  बारे

 में  कुछ  राज्यों  में  बड़ा  विशाल  विभेद  है  ।  त्रिपुरा  के  लिए  ४६,७००  रुपये  को  राशि

 दी  गई
 है  जबकि  (॥  के  लिए  २००  रुपये  कौर  गुजरात  के  लिये  ५००  रुपये हैं  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं

 कि  कया  राज्य  सरकारों  को  नाम  भेजने  का  पूर्ण  प्राधिकार  दिया  गया  है  या  कोई  ऐसी  समिति  अथवा

 निकाय  है  जो  मामलों  की  सिफारिश  है  या  इसे  राज्य  सरकारों  को  पर  छोड़  दिया

 जाता  ्
 ह ै?

 गमले  अंग्रेजी  में
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 श्रीमती  चन्द्रशेखर
 :  माननीय  सदस्या  का  प्रश्न  कुछ  भ्रामक  सा  है  ।  विवरण से  पता  चलता

 है  कि  ४६,७००
 रुपये  की  राशि  त्रिपुरा के  झाग  दिखाई गई  है  ।  उस  '  में  यह

 भी
 कहा  गया  है

 कि  इस

 में  राजनीतिक  पोड़ितों  को  छोट  ऋणों  के  रूप  में  दो  गई  8S, 200  रुपये  को  राशि  सम्मिलित  है  ।

 यह  सहायक अनुदान  नहीं  यह  ऋण  है  ।  पहले  तो  प्रदान  ही  बहकाने  वाला  है  ।  जैसाकि  मैंने

 पहले एक  प्रदान  के  उत्तर
 में  कहा  जब  भी प्रर्थना-पत्र  जाते  हैं  गण-दोषों के  प्राधा  पर  उन  पर  विचार

 किया  जाता  है  ।  जिन  राज्यों को  केवल  थोड़ी  सी  धनराशि  मिलो  है  यदि  वहाँ  से  रोक  alas

 प्रर्थना-पत्र  आयेंगे  तो  उन  पर  गुण-दोषों  के  आधार  पर  निचय  ही  विचार  किया  जायेगा  |

 श्रीमती  रण  oat
 :

 मेरा  eq  यह  था  कि  क्या  कोई  सीधे  ही  प्रर्थना-पत्र  भेज  सकता  है

 म्रथवा  यह  सदा  ही  राज्य  सरकारों  से  करायेगा  Wie  राज्य  सरकारें  केवल  उन्हीं  प्रार्थना-पत्रों  को  भेजेंगी

 i  उन  को  कल्पना  के  अनुसार  सहायता  के  पात्र  हैं  ।

 श्रीमती  चन्द्र दो खर :  यदि
 वे

 सीधे
 भेजे  जाते  हैं

 तो  भी  हम  यह  जानने के  लिए  कि

 क्या  उन  में  दो  गई  बातें  ठोक  हैं  उन्हें  राज्य  सरकारों  के  पास  भेज  देते  हैं  ।

 थी  यश्पाल  क्या  मैं  जान  सकता हूं  कि  कराई  एन०  Uo  के  लोगों  को  पोलो  टिकल

 सफ़दर  मान  कर  उन  की  पत्नी  का  रुपया  वापस  देने  की  कोशिश  की  जा  रहो  है
 ?

 श्रीमती  चन्व्रदोखर  :  कोई  पेंशन  नहीं  दी  जाती  ।  विशेष  अ्रनदान  किसी  श्रावस्ती  भत्ते  के  दिए

 जाने  को  अनुमति  नहीं  देता  ।

 fat  दी०  चे  कया  मैं  जान  सकता हं  कि  यह  बात  भारत  के  विभिन्न  राज्यों  में

 पीड़ितों  के  ध्यान  में  कसे  लाई  जातों  है  कि  राजनीतिक  पीड़ित  ऋण  भी  ले  सकते  हैं  कौर

 वित्तीय  सहायता  भी  ?

 श्रीमती  ने  देखा  है  कि  स्वविवेकीय  भ्रनदान  के  ग्रन्तगंतਂ  प्रभावित  रानी

 वर्ष  के  अन्दर हू  उपयोग की  जा  रही  है  ।  इस  से  प्रकट  होता  है  कि  जो  लोग  राजनीतिक  पीड़ित  हैं  वे

 इस  जानकारी  को  जानते  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  मेरे  माननीय  मित्र  के  प्रश्न  का  पूरा  तरह  से  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।

 क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  कया  सुभाषचन्द्र  बोस  को  आजाद  हिन्दी  फौज  के  yoga  कर्मचारियों

 को  देश  के  अन्दर  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  बराबर  रखा  गया  है  कौर  यदि  तो  कितनों  को  ऐसे

 लाभ  दिये  गये  हैं
 ?

 श्री  लाल .  बहादुर  शास्त्री  उन्हें  उन्हीं के  बराबर  रखा  गया है  ।

 उन्हे  स्कूल

 ग्न्य

 राजनीतिक  पीड़ितों  की  तरह  ही  समझा  जाता  है  कौर  वही  सुविधायें  उन्हें  दी  जा  हैं

 श्री सूरज  पांडेय  कया  माननीय  मंत्री  जी  यह  बतायेंगे  कि  क्या  केवल  उन्हीं  लोग  पोली

 टिकल  सफ़दर  माना  जाता  है  जिन्होंने  कांग्रेस  के  प्रां दोलन  में  भाग  लिया  था  या  बाकी  दूसरी  पार्टियों

 के  सदस्यों  को  भी

 भ्रध्यक्ष  महोदय :  वह  सवाल  तो  किया  गया  था  ग्रोवर  उसका  जवाब  दे  दिया  गया है

 श्री  सरजू  पांडेय  :  सहायता  देने के
 बाद  भी  बहुत  बड़ी  तादाद  राजनीतिक  पीड़ितों  की  झ्र भी

 बाकी  कौर  उनसे  कहा  जाता  हैं  कि  शब  प्रार्थना  पत्र  इसलिये  नहीं  लिये  जायेंगे  कि
 समय  समाप्त

 हो  गया  ।  इसके  बारे  में  माननीय  मंत्री  जी  का
 क्या  कहे  are ?

 में
 सिल  झरंग्रेजी  |
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 शी  लाल  बहादुर  शास्त्री  प्रार्थना  पत्र  लेने  के  लिये  कोई  समय  बंधा  द्वि  नहीं  है
 ।

 जहां  तक

 भारत  सरकार  की  बात  कोई  भी  किसी  भी  समेत  प्रार्थना  पत्र  दे  सकता  है  ।
 मेरा  रियाल  है

 कि  प्रभी

 हाल  ही  में  श्री  सरजू  पांडेय  जी की  सिफारिश पर  मैंने  एक  साहब को  सहायता दी  इसलिये

 इसमें  साम्यवादी  दल  या  किसी  दल  का  सवाल  नहीं  पैदा  होता  ।

 एक  फर्म  के  मामले  धर  महा-न्यायवादी  को  सलाह

 +

 डा०  लक्ष्मीमत्ल  सीधी  :

 श्री  यदा पाल सिह  :

 थ्री  प्र०  चक्रवातों

 ह र0. ३  श्री  बिशन चन्द्र  सेठ :

 |  श्री  हरि  विष्णु  कामत

 क्या  गृह-कार्य
 मंत्रो

 यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  भारत  के  महा  न्यायवादी  ने  एक  निर्यात-फर्म
 के  बहीखाते  में  हुये  इन्दिराज  से

 संबंधित  मामले  बारे  जिसमें  कुछ  राजनीतिज्ञों  का  भी  हाथ  अपनी  अन्तिम  या  अन्तरिम

 रिपोर्ट  पेश कर  दी  है  ;  श्र

 यदि  at,  तो  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखां  जायेगा  जिसमें  महान्यायवादी

 द्वारा  उल्लिखित  निष्कर्षों  सिफारिशों  का  उल्लेख  हो  ?

 मंत्री  लाल  बहादुर  :  नही ं।

 wet  ही  नहीं  उठता  |

 डा०  लक्ष् मीम लल  सिंधवी  :  इस  बात  को  देखते  हुये  कि  इनਂ  जनਂ  प्रतिवादों  कोਂ  लम्बा  खींचने

 से  सेनिक वाद  की  भावना  तीब्र  हो  जाती  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  सलाह  को  शीघ्रता  से

 प्राप्त  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  विशेषतः  इस  तथ्य  को  देखते  हुये  कि  अनिवार्य

 बचत  योजना  विधेयक  पर  महान्यायवादी  की  सलाह  २४  घंटों  के  रुककर  अन्दर  मिल  सकती  थी  ?

 इस  सलाह  को  उतनी  ही  शीघ्रता  से  कयों  प्राप्त  नहीं  किया  गया है  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  माननीय  सदस्य  यह  प्रदान  महान्यायवादी  से  ही  कर  सकते  हैं  क्योंकि

 इस  विषय  में  आखिर  बहुत  से  कागज  पत्र  थे  जोकि  उन्होंने  देखने  थे  ।  दूसरी  चीज  यह  कि  उन्हें  निस्सन्देह

 कुछ  विनिर्देश  शादी  भी  देखने  थे  ।  कुछ  भी  मैं  इस  मामले  में  नहीं  जाऊठगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि

 इस  पर  अग  चर्चा  करना  ग्रीवा  नहीं  है  क्योंकि  मैं  आशा  करता हुं  कि  महान्यायवादी  किशन  ही

 अपनी  सलाह  ।

 लक्ष्मीमत्ल  सिंधवी  :  क्या  मैं  जान  सकता हूं  कि  महान्यायवादी  के  पास  कौन  से  सुपथ्य

 निर्देश  पद  और  दस्तावेज  निर्देशाधीन  हैं  सनौर  क्या  इस  सलाह  को  प्राप्त  करने  तथा  उसे  सभा  पटेल

 पर  रखने  के  लिये  कोई  अ्रन्तिम  तिथि  निर्धारित  कर  दी  गई  है  ?

 pat  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  नहीं  ।

 z  फका
 IaaqT मुंडा

 सक्ष्मीमल्ल  सीधी  ैं
 य

 ces

 पद

 iil
 चाहता  था  |

 मूल  अंग्रेजी  मे ंक
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 अध्यक्ष  महोदय  :  महान्यायवादी  की  सलाह  मांगी  गई  है  ।  वह  भ्र  क्या  निर्देश पद  जानना

 चाहते हैं  ?  श्री  कामत  |

 pat  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  गृहकार्य  मंत्री  राजधानी  में  फैल  रही  इस  आशय  की  सूचनाओं
 से  पक्की  तरह  से  इन्कार  करने  की  स्थिति  में  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  या  सरकार  को  भेजी  गई  महा
 बादी  की  safer  राय--हो  सकता  है  कि  यह  प्रतिवेदन  न  बल्कि  भ्रन्तारिम  राय  संबंधित ba

 के  प्रतिकूल  gee

 अध्यक्ष  महोदय  :  शांति  |  उसका  इससे  क्या  वास्ता है  ?

 हरि  विष्णु  कामत  :  पहले  प्रश्न  का  ही  उत्तर  दे  दिया  जाये  कि  क्या  वह  उस  सुचना  से

 इन्कार करते  हैं  ।

 महोदय  :  तो  फिर  उन्हें  दूसरा  भाग  पूछना  ही  क्यों  चाहिये  ?

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  ड्राप  इसे  काट  सकते श्रीमान  ।

 श्रेय  महोदय  :  पहले  भाग  का  उत्तर  दे  दिया  जाये  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  कटाक्ष  करना  माननीय  सदस्य  के  लिये  बहुत  बुरा है  ।  मैं  कहता  हूं
 कि  यह  एक  तरह  का  कटाक्ष  है  |

 महोदय :  यह  एक  कटाक्ष  है  |

 Tat  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  मैं  श्राप  से  प्रार्थना  करता

 treat  महोदय :  वह  भी  मानते  हैं  कि  इसे  काट  दिया  जायें  ।  उसे  निकाल  दिया  जाये  ।

 वह  ऐसा  करे ंही  कयों  ?

 fat  हरि  विष्णु  कामत  :  कया  मैं  जान  सकता हुं  कि  इसे  किन  कारणों  से  निकाला  गया  है  ?

 जब  तक  यह  मानहानि  कारक  या  श्रपराधारोपक  या  भ्र श्लील  या  इसी  तरह  का  कुछ  न  इसे  निकाला

 नहीं जा
 सकता

 मैं
 नियम  उद्धत  करूंगा  |

 महोदय  :  नियम  तो  उन्होंने  मुझे  इतनी  बार  बताये  हैं  कि  अत्र  मैंने  थी  उन्हें  याद

 शुरू  कर  दिया  है  ।  यह  तो  साफ  तौर  पर  एक  कटाक्ष  है  सनौर  उसकी  मैं  आज्ञा  नहीं  दूंगा  ।  उसेਂ

 दिया  जाये  |

 न्  घटना  dat
 श्री  हरि  विष्णु  कामत

 :  केवल  कटाक्ष  होने  से  ही  बात  को  नि  जीवा  Val  जाता
 \

 सभो  कटाक्ष

 तो  निकाल  नहीं  दिये  जाते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  जिसकी  आज्ञा  नहीं  जो  ऋतुमति  योग्य  नहीं  उसे  निकाला  ही

 जायेगा  |  इसको  निकालने  का  भी  मैं  आदेश  दे  सकता  हुं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  श्राप  जो  चाहें  निकाल  सकते
 हैं  लेकिन  मैं  यह  कहता  हूं  कि  नियमों

 के  अधीन  इत  निकाला  नहीं  जा  सकता  है  |

 उत्तर  दे  दिया  जाये  |

 pore  tee  ना  रिया
 महोदय  :  पहले  भाग  का

 ि  BOY  SO

 wast  में

 कल  नध्यक्षपीठ  शव  झादेशानसार  निकाल  दिया  गया  |
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 पूरी  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  श्री  मैं  पहला  भाग  भूल  14.0  हूं
 ।

 a rootr  of: ल्
 ग्य  महोदय  :  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  कोई  श्रान्त  शा  AC  वेदन  मिला  है  ।

 fart  हरि  विष्णु  कामत  :  मैं  अपने  अनुपूरक  प्रत  का  पहला  भाग  दोहरा  देता हूं  ।  क्या  मंत्री

 see क  क

 श्री  साल  बहादुर  शास्त्री  :  नहीं  श्रब  मैं  इसका  उत्तर  दे  सकता हूं
 ।  कोई  अन्तरिम

 प्राप्त  नहीं  हम्  है  ate  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  तरह  की  श्र  फ ||  ताह  फलाने  या  ecg  उड़ाने  में

 fra  की  दिलचस्पी  है  ।

 श्री  भागवत  हा  आजाद  :  स्वयं  सवाल  करने  वाले  की  ।

 fant  लल  बहादुर  शास्त्री  :  ऐसा  कोई  ग्रन्तरिम  प्रतिवेदन  नहीं  पाया  है  ।

 fort  हरि  विष्णु  कया  मैं  पुछ  सकता  . . oe . .

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  शांति  ।  श्री  द्विवेदी  ।

 गुँधी  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  मैं  जान  सकता  हूं  कि  कया  महान्यायवादी  को  वल  कानूनी

 सलाह  देने  के  लिये  कहा  गया  है  या  इस  मामले  में  जो  औचित्य  का  प्रदान  अन्त ग्रे स्त ह  वह  भी  उन्हें

 निर्दिष्ट  किया  गया  है  ?

 थ  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  ATATT,  महान्यायवादी  को  कुछेक  बातों  की  जांच  करने  को  कहा

 गया  है  ्रो  यह  देखना  उनका  काम  है  किजिस  तरह  से  वह  सब  से  अच्छा  समझें  अपनी  सलाह  दें  ।

 पाध्या  महोदय  :  महान्यायवादी  का  इससे  कोई  सरोकार  नहीं  कि  यह  उचित  है  कि  नहीं  ।

 pat  ल.ल  बहादुर  शास्त्री  :  जी  नहीं  ।

 गुच्नध्यक्ष  महोदय  :  उनका  इससे  कोई  वास्ता  नहीं  है  ।

 पंथी  भागवत  झा  श्राजाद  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  इस  अफवाह  से  अवनत  हैं  कि  कुछ ऐं से

 नीतिज्ञ  हैं  जिन्हें  सत्तारूढ़  कांग्रेस  पार्टी  को  बदनाम  करने  थे  लिये  राजधानी  में  इस  प्रकार  का  प्रचार

 आरम्भ  करने  लिये  एक  ऐसी  फर्म  द्वारा  बहुत  सा  रुपया  दिया  गधा  है  जा  सिराजुद्दीन  एंड  कम्पनी

 के  विरूद्ध है  ?

 पश्रिध्यक्ष  महोदय :  शांति  |  माननीय  .  .

 श्री  alo  श्रीकान्तन  नायर  :  इसे  भी  निकाल  दिया  जाये  क्यों STi  TH  कि  ag  भी  कटाक्ष  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  इस  की  भी  ऋतुमति  नहीं  दे  रहा  हुं  ।

 श्र  हरि  विष्णु  कामत  :  इसे  निकाल  देना  चाहिये  ।

 पश्रिध्यक्ष  महोदय  :  यह  इन  दायरे  में  नहीं  जाता  |

 श्री  हेम  बर्पा  मैं  एक  औचित्य  wet  धर  उठता हूं  ।

 श्री  लगा  :  अपने  यह  स्पष्ट  करने  की  कृपा  की  थी  कि  जब  श्राप  vet  किसी  बात

 की
 आज्ञा  नहीं

 देते  तो  वह  हमारी  कार्यवाही  में  स्थान  नहीं  पाती  ।

 $94  (ai)  1.5800--2.
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 अध्यक्ष  महोदय
 :  सभी  तो  नहीं  ।  कई  बार  हम  प्रश्न  करते  हैं  ।  हर  एक  चीज  ,  निकाली

 नहीं  जाती
 )  हर  एक  सवाल  नि  काल  नहीं  दिया  जाता  ।

 श्री  हेम  sen  :  कया  मैं  निवेदन  कर  सकता हुं  कि  जो  बातें  हम  कहते  हैं  उन्हें  निकाल
 देने

 में  श्राप बड़े  कृपालु  रहे  हैं  ।
 जब  कभी  भी  कोई  सीधी  साधी  कौर

 भ्रमणकारी  तुलना  भी  होती

 जो
 कि  मैंने

 कुछ  समय  त्र  की  उसे  सदन
 की  कार्यवाही में  से  निकाल  दिया  गय  नौ  लोग

 हैरान  रह  जाते  यदि  मैं  ऐसा  कह  सक

 महोदय  :  मैंने  केवल
 उसका  पहले  का  ग्राम  हिस्सा  निकाला  दूसरा  नहीं  जो  कि

 yet  से  संबंधित  था  ॥

 शी  हेम  बरुआ  मैं  जानता हूं
 ।  इस  विशेष  मामले  एक  विशेष  राजनैतिक  दल  पर

 चरणीय  आक्रमण  है--जो  कोई  भी  राजनैतिक  दल  हो  ।  इससे  एक  राजनैतिक  दल

 की  बद नमी  होती  हे  इसलिये  इसे  निकाल  देना  चाहिये  ।  कौर  इसका  किसी  तरह  का  कोई  साक्ष्य

 भी  नही ंहे  ।

 foetal  महोदय  :  शांति  |

 श्रीमती  रेणु  चक्र बतों  :  बहुत  सी  चीजें  साक्ष्य  के  बिना  कहो  जाति हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  अगला  प्रदान  |

 भी हेम  क्या  मैं  इस  पर  एक  एक  अनुपूरक  पूछ  सकता  हूं  ।

 महोदय :  वह  बेठ  गये  थे
 ।  मैं  अगले

 गरदन
 पर

 चला  गया  हूं
 ।

 भी हंस  राज  मैंने  कोई
 भी

 प्रदान  नहीं  किया  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  are  भी  कई  प्रदान  आग  झ्र ौर  मैं  उनको  प्रयुक्ति  दूंगा  ।

 श्री  हरि  बिष्णु  कामत  :  श्री
 मैं  एक  औचित्य  प्रश्न  पर  हूं  ।  क्या  मैं  श्राप  का  ध्यान

 नियम  ३८०  की  क  दिला  सकता  हैं  जिस  में  वाद-विवाद  अथवा  किसी  wit  चीज  के  दौरान  कहे  गये

 शब्दों  या  टिप्पणियों  को  निकालने  के  बारे  में  लिखा  gare  ?  उस  में  ी ह कटाक्ष  शब्द  नहीं  et

 नियम  में  कहूं  गया  है

 ग्रध्यक्ष  की  यह  राय  हो  कि  वाद-विवाद  में  कोई  ऐसा  शब्द  या  ऐसे  शब्द  प्रयुक्त  किये

 गये  हैं  जो  मान  हानिकारक  या  अशिष्ट  या  श्रसंसंदीय  या  अभद्र  हैं  तो  स्वविवेक  आदेश  दे

 सकेगा  कि  ऐसा  शाब्द  या  ऐसे  दाऊद  सभा  की  कार्यवाही  में  से  निकाल  दिये  जायें  धक

 अपने  कटाक्ष  होने  के  नाते  निकाल  देने  की  ग्राम  दी  है  ।  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हुं

 कि  श्राप  इस  पहले  के  नियम  का  श्रतुसरण  करेंगे  श्री  श्राप  कोई  शौर  विनिर्देश  देंगे  ।

 महोदय  :  निगम  विस्तृत  नहीं  हैं  मुझे  यहां  कार्यवाही  को  विनियमित  करना  पड़ना

 है  ।  यह  कहीं  गई  बातों  में  यदि  मैं  देखें  कि  कुछ  को  निकाल  दिया  जाना  चाहिये  तो  मुझे  ऐसा

 का  प्राधिकार  है  ।

 श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  :  क्या  मैं  श्राप  से  निवेदन  कर
 सकता  हूं  कि  अन्तिम  जिसे  निकाल

 देने  की  मांग  की
 गई

 इसी
 om

 में  भ्राता  है  ?

 मूल  अंग्रेजी में
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 शनी  हरि  विष्णु कामत
 :

 यहं  साफ  साफ  कटाक्ष है
 ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  किस  के  विरुद्ध  ?

 tal  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी
 :

 उनके  विरुद्ध  wag  टिप्पणी  है
 जो

 प्रशन  पूछ  रहे  हैं
 ।

 महोदय  :  उस  में  बाहर  के  किसी  व्यक्ति  की  are  निर्देश  था
 ।

 यदि निर्देश यहां  के

 किसी  सदस्य  की  दौर  होता  तो  मैं  पर  आपत्ति  करता  ।

 Tato  लक्ष्मीेमत्ल  सिंधवी  :  राजनीतिज्ञों  में  संसद-सदस्य  at  a  जाते  हैं  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  मैंने  के  अंदर  नहीं  कहा  था  ।  वे  कह  रहे  थे  कि  राजधानी में

 एक  विशेष  अफवाह  है  ।  मैंने  बस  यह  कहा  था  कि  राजधानी  में  एक  शर  भी  प्रवाह  है  जो  कि  इसकें

 बिल्कुल  उलट  है  ।  बस
 यही  है  जो  मैंने  कहा  था

 |

 foreman  महोदय  :  शान्ति  ,
 मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से  ऐसी  टिप्पणियों,ऐसे

 मान  हानिकारक  अशिष्ट  टिप्पणियों  से  परहेज  करने  कीਂ  प्रार्थना  करूंगा  |  ऐसा  करने  वाला

 सदस्य  चाहे  कोई  भी  इस  से  सदन  की  गरिमा  में  वृद्धि  नहीं  होती  ।  सभी  माननीय  सदस्यों को  उसका

 ध्यान  रखना  चाहिये  ।  बहुतसे  माननीय  सदस्य  जोश  में  कर  ऐसे  शब्द  इस्तेमाल  करते  हैं  जो  कि

 इस्तेमाल  नहीं  करने  wifes  are  भूमिका  बांध  कर  प्रश्न  पूछते  हैं  जो  कि  भ्रच्छे  नहीं  लगते  ।  यहां

 ment  के  लिये  रखे  गये  समय  में  यदि  केवल  सीधे  प्रदान  पूछे  जायें  सीध  उत्तर  दिये  जायें तो  हम

 दुगने  प्रदान  पूरे  कर  सकते  हैं  ।  होता  कया  है  कि  उत्तर  भी  लम्बे  होते  हैं  क्योंकि  लम्बे  होते  हैं

 अगला  प्रदान

 fat  हंस  बरूआ  :  श्रब  जब  फि  आपने  स्वयं  माना  है  कि  जहां  तक  श्री  प्रासाद  के  प्रदान

 का संबंध  वहू  कटाक्ष  था  जो  कि  अशिष्ट  सा  क्या  श्राप  उसे  भी  सदन  की  कार्यवाही से  निकाल

 देने  की  कृपा  करेंग े?

 महोदय  :  शान्ति  शान्ति  ।  मैं  गले  प्रश्न  पर  चला ग
 =p  roy  पय  1 या  हुं  ।  मैं  उस  पर  कोई  कार्यवाही

 नहीं  करूंगा  ।

 देल  रासायनिक  उद्योग

 १११८.  श्री  रास  सहाय  पाण्डेय  :  बया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  फ़ेंच  पेट्रोलियम  इस्टिट्यूट  ने  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  देल  रासायनिक

 निकल  )  उद्योग  के  विकास  के  लिए  कोई  रिपोर्ट  दी  है  ;

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  बातें  क्यो  हैं  ;  कौर

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया है  ?

 खान  ate  इंधन  सत्री  Fo  दे०  :  :  हां  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  सख्या  eto  १२६८/६३)]

 पाल  भ्रंग्रेजी  में
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 फ़ेंच  इंस्टिट्यूट  ग्राफ़  पैट्रोलियम  के  प्रतिवेदन  का  इस  समय  भ्रध्ययन  किया  जा  रहा  है
 और  इस  मामले  में  सरकार  का  निर्णय  शीघ्र  हीਂ  ले  लिया  जायेगा  ।

 भारत  में  घोनी  सिरबंदी

 श्रोंशरलाल  बकवास

 ११२०. ०  भो  हरि  बिष्णु  कामत
 :

 क्या  गृह-कार्ड  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)
 कया  यह  सच  हे  कि  भारत  में  चीनी  नज़रबंदियों  में  से  कुछ  चीन  जाने  को  तैयार  नहीं  हैं  ;

 (@)  यदि
 तो

 क्या  सरकार  ने  उन  की  संख्या
 का

 पता  लगया  है  ;  कौर

 वापस  जाने  में  उन  की  अनिच्छा  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 ह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 जी  हां  ।

 ऐसे  व्यक्तियों  की  सही  संख्या  का  तब  लगेगा  जब  उन  स्वदेश  जाने  वाले  नजरबन्दिबों

 का  झ्राखरी  जत्था  इस  देश  से  चला  जाय  |

 उन्होंने  कोई  कारण  नहीं  बताया  है  ।

 शी  सोकार  लाल  बरवा  :  देश  में  इस  समय  कल  कितने  चीनी  नज़रबन्दी हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  लाल
 बहादुर

 :  १३४५४  चीनी  नज़र बन्द  हैं  ।

 ait  ai  बैरवा  :  यहां  जो  चीनी  नज़रबंद  हैं  उन  में  से  कितने  चीनीਂ  स्वतंत्रता  मिलने

 के
 पूर्व  से  रह  रहे  हैं  प्रौढ़  क्या  उन  को  निकालने  का  सरकार  का  कोई  इरादा है  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 जो
 बहुत  दिनों  से  रह  रहे  हैं

 उन
 को  निकालने का  सवाल  नहीं है  ।

 सवाल  तो  यह  ह  कि  जो  चीनी  यहां  नज़रबंद  हैं  उन  में  से  कौन  यहां  से  चाहते  हैं  कौर  कौन  नहीं

 जाना  चाहते  हूं  ।  जो  जाना  चाहते  हैं  उन  को  जाने  दिया  जायगा  लेकिन  जो  नहीं  जाना  चाहते
 हैं  उन  को

 निकाला  नहीं  जायेगा  ।

 श्री  हेम  :  क्या  सरकार  ध्यान  चीन  द्वारा  लगाये  गये  इस  नवी  नतम  आरोप  की

 गया  है  कि  इन  शिविरों  में  चांग  काई  सेक  के  एजेन्टों  जिन्हें  कि  भारत  सरकार  द्वारा  बतन  दिया जा

 रहा  है  एक  महीने  से  भी  छोटे  बच्चों  तथा  €०  वर्ष  के  वृद्ध  as  व्यक्तियों  पर  भी  भ्रष्टाचार  ढाये  जा  रहे

 हैं  ate  यदि  तो  इन  आरोपों  को  झूठा  सिद्ध  करने  के  लिये  जिससे  कि  इन  का  खंडन  हो  सके  क्या

 सरकार  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  रैड  क्रास  से  इन  शिविरों  का  दौरा  करने  प्रस्ताव  करने  के  लिए  तैयार  है

 अथवा  श्रस्ताव  करने  का  उस  का  विचार  है  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  ae  आरोप  एकदम  निराधार  है  तथा  जो  वहां  जाना  चाहते  हों  उन्हें

 ऐसा  करने  के  लिये  पूरी  स्वतंत्रता  है  ।  यद्यपि  उनके  बच्चे  तथा  अन्य  वृद्ध  सम्बंधी  भी  हैं  तो  भी  जब  कभी

 वे  जायें  वे  उन्हें  भी  way  साथ  ले  जा  सकते  हैं  ।  जहां  तक  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  रैंड  क्रास  को  झ्रामंत्रित  करने  का

 प्रदान  मेरा  विचार  है  कि  यह  आवश्यक  नहीं  है  ।  जब  तक  फि  अरोप  का  कुछ  अ्राधार  न
 हो  अथवा

 उस
 में  कुछ  सत्यता  न  हो  तो  हमें  उस  प्राधि  कार  से  क्यों  जा  कर  यह  कहना  चाहियें  कि  वे  अपना  नित

 =  |

 मगध  stash  में
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 Terema  महोदय :  श्री  हरि  विष्णु  कामत  |

 fatten  चीनियों  ने  यह  आरोप  लगाया  है
 कि

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  उसका  उत्तर  दे  दिया  है
 ।

 fait  हेम  विशेष  रूप  से
 उस

 बात  का  नहीं
 जो

 कि  मैंने  कही  थी
 ।  चीनियों ने  यह  आरोप

 लगाया  है  कि  नज़रबंदियों  के  इन  शिविरों  में  एक  महीने  स  भी  छोटे  बच्चों  पर  अत्याचार  ढाये  जा  रहे

 इन  आरोपों  का  खंडन  करने  के  लिये  हमें  यह  सिद्ध  करना  है
 कि

 वहां  पर  १  महीने से  छोटे  बच्चे हैं

 भी  अपना  नहीं  ?  एक  महीने  की  arg  के  कितने  बच्चे  वहां  पर  हैं
 ?

 महोदय :  यह  वह
 दिन

 नहीं  है
 जो  कि

 उन्होंने  पूछा  था
 ।  उन्होंने यह  नहीं  पुछा  था  किः

 एक  महीने  की  वायु  वाले  कितने  बच्चे  वहां  पर  हैं
 ।

 fait  हेम  मैंने  पूछा  था  |

 महोदय
 :

 उन्होंने  संख्या  के  संबंध  में  नहीं  पूछा  था
 ।

 उन्होंने  केवल  यही  कहा  था  कि

 चीनियों  द्वारा  यह  प्रत्यारोप  लगाया  जा  रहा  है  कि  के  के  के  क  क  क  ०»  ०»  क
 )

 ax

 वहू  जो  पूछ  रहे  हैं  वह  एक  नया  है
 ।

 श्री  कामत
 |

 शी  हरि  घाटण  कासल
 :

 कया  यह  सच  नहीं  है  कि  उन  चीनी  नज़रबंदियों  ने  जिन्होंने  स्वदेश

 वापस  भेजे  जाने  के  लिये  मना  किया  था  सरकार  से  यह  कहा  था  कि  वे  ऐसा  जान  बूझ  कर  रहे

 तथा  वे  वापस  जाने  के  लिये  निश्चित  रूप  से  ही  इस  आधार  पर  मना  कर  रहे  थे  कि  रहन  सहन  की

 अवस्था यें  चीन  की  अपेक्षा  भारतवर्ष  में  अ्रघिक  अनुकूल  हैं
 ?

 लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 हमने  उन  से  कारणों  को  बताने  के  लिये  नहीं  कहा  यह  बात  उन

 की  पसन्द  पर  छोड़  गू  गई  थी  कि  वे  चीन  वापस  जाना  चाहते  हैं  अ्रथवा  नहीं  ।  जिन्होंने  यह  कहा  था

 कि  वे  वापस  जाना  चाहते  हैं  उन्हें  वापस  भेज  दिया  गया  है
 ।
 दूसरे  व्यक्तियों  ने  यह  कारण  नहीं  बताये

 कि  वे  भारत  में  क्यों  ठहरना  चाहते  हैं  ।  जहां  तक  हमारा  संबंध  है  वास्तव  में  मैं  माननीय  सदस्य

 अभी  प्रतिपादित  किये  गये  कथन  से  सहमत  हूं  ।

 fait  बूटा  ये  चीनी  नजरबन्दी  जो  कि  चीन
 वापस  जाने  के  लिये तैयार  नहीं  हैं  भारतीय

 नागरिकता  अपनाना  चाहते  हैं  अथवा  फार मूसा  की  नागरिकता  ?

 लाल  बहादुर  शास्त्री  :
 वह  प्रश्न  अभी  तक  नहीं  उठा  है  ।  इस  संबंध  में  विचार  करना  उस

 बे  काम  होगा  ।

 pat  रंगा
 :

 क्या  मैं  यह  समझ  लूं  कि  ये  चीनी  व्यक्ति  जो  कि  चीन  वापस  नवदीं  चाहते हैं

 उन्हें  जबरदस्ती  चीन  वापस  नहीं  भेजा  जायेगा  तथा  उन्हें  भारत  में  ही  रहने
 ?

 1भव्यक्ष सहोदय : यही बात उन्होंने महोदय  :  यही  बात  उन्होंने  कही थी

 शी  रंगा  मैं  उन  का  उत्तर  नहीं  समझा  |

 अध्ययन  सहोदय
 :

 वे  उन  पर  वापस  जाने  के  लिये  जोर  नहीं  डाल  रहे  हैं
 ।

 मूल  x TAAt  सें
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 सभी  बड़े  :  क्या  यह  सच
 है

 कि  सभी
 ची

 नियों  को  नज़रबंद  नहीं  किया  गया  है  तथा  उन्हें  व्यवसाय
 करने  की  अनुमति  है  ।  रतलाम  के  एक  डाक्टर  को  कभी  तक  नजरबंद  नहीं  किया  गया  है  ।

 क्या  यहं  संच  है  कि  इस  समय
 तक  सभी  चीनी  नजरबंद  नहीं  किये  गये  हैं  ?

 लाल  बहादुर  शास्त्री  :  हम  उनके  सम्बंध  में  बातचीत  कर
 रहे  हैं  जिन्हें  हमने  इस  समय

 नजरबंद कर  लिया  है

 श्री  बड़े  :  सरकार  की  नीति  क्या  है  ।  क्या  सभी  चीनी  व्यक्ति  नजरबंद  किये  जाने  हैं  अथवा

 उन  में
 से  केवल  कुछ ही

 नजरबंद  किये  जाने  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह
 तो  व्यापक प्रद  है  यह  ger  तो

 उन  नज़रबंदियों  से  सम्बन्धित  है  जो  कि  इस  समय  हमारे  पास  नज़रबन्दी  हैं  ।

 श्री नाथ  पाई  :  कया  यह  सच  है  कि
 जिन  acer  में  यह  चीनी  नज़रबन्दी  रखें  जा  रहे  हैं

 उनके  तथ्यों  को  जनता  के  सम्मुख  रखने  की  दृष्टि  से  भारतीय  समाचारपत्रों  के  प्रतिनिधियों  ने

 उन  शिविरों
 को

 देखने  की  अनुमति  मांगी
 थी

 जहां
 कि

 सारे
 चीनी  नजरबन्दी रखे  जा  रहे  हैं  ?

 क्या  इसਂ  के  अनुमति  देने  से  मना  कर  दिया  गया  था  कौर  यदि  तो  इस  सूची धा  के  लिये

 कर  देने  के  क्या  कारण  थे  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  mat  तक  ऐसा  कोई  भी  अभ्यावेदन  मेरे  ध्यान  में  तो  war

 नहीं है
 ।

 ्रो छृ० चं० पन्त कृ०  चं०  पन्त
 :  फोन  द्वारा  लगाये

 गये  al को  झूठा  सिद्ध  करने के  लिये  क्या

 सरकार  इन  चोरी  नज  बन्दियों  को  चीन  के  लिये  प्रसारण  करने  की  सूची  धामों  की  अनुमति  देने  के

 सम्बन्ध  में  विचार  करेगी  ?

 fat लाल  बहादुर  शास्त्री  माननीय  सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि  चोरी  नज़र बन्द  यहां  से

 प्रसारण  करें  |  किसी  हद  तक  यह  एक  चीनी  तरीका  है  ।  वास्तव  में  मैं  उसका  अनुकरण  नहीं

 करना  चाहता  ।  जैसाकि  माननीय  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  हम  दूसरे  कुछ  एसे  तरीके

 भ्र पना  सकते  हैं  जिन  से  कि  संसार  यह  जान  सके  कि  हम  नज़रबंदियों के  साथ  किस  प्रकार  का

 व्यवहार  कर  रहे  हैं  ?

 भारत  सेवा  परीक्षा  के  लिये  ara  की  छूट

 +

 काशीराम  गुप्त
 :

 प्रकाशा वीर  शास्त्री  :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  प्रथम  शौर  द्वितीय  श्रेणी  की  केन्द्रीय  सेवाओं  की  परीक्षात्ओों  में

 बैठने  के  लिए  विभागीय  उम्मीदवारों  को  जो  आज  की
 छूट

 दी  जाती  थी  वह  भारतीय

 प्रशासन  सेवा  PeRR  के  लिए  हटा  दी  गई

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 ATTA )

 :
 (=)  जी  हां  ।

 tat  प्रंप्रेजी  में
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 विभागीय  उम्मीदवारों  को  कि
 की

 छूट  देने  के  सम्बन्ध  में  काफी  विचार  करने  पर

 यह  पाया  गया  कि  यह  इन्तज़ाम  आपत्तिजनक  था  अर  इसके  परिणाम  भी  अनचित  होते  थे

 आ्राडिटर जनरल  ने  इस  रियायत  को  रद्द  करने  के  लिए  काफी  ज़ोर  दिया  कौर  यूनियन  पब्लिक

 सर्विस  कमीशन  तथा  सम्बन्धित  मंत्रालयों  ने  भी  इस  रियायत  को  वापस  लेने  के  बारे  में  सम्मति

 सरकार  को  यह  भी  सलाह  दी  गयी  थी  कि  यह  रियायत  वैधानिक  भी  मानी जा  सकती है

 श्री  काशी  राम  गुप्त
 :

 सरकार  ने  जो
 प्राप्त  वापस  लिया

 क्या  उस  को  जारी करते

 aaa  उस  के  सामने  ये  बातें  नहीं  थीं  ?  जिस  समय  यह  कन्सेशन  जारी  किया  गया  क्या  उस

 समय  ये  सब  बातें  सरकार  के  सामने  नहीं  थीं
 ?

 श्री  हज़र नवीस  :  यह  तो  कई  से  चल  रहा  है  ।  बाद  में  सोचने  के  बाद  यह  देखा  गया  fH

 नगर  यह  रियायत  वापस  ले  ली  तो  ज्यादा wear  होगा  ।  इसलिए उस  को  वापस  ले

 लिया  गया  |

 श्री  काफ़ी  राम  गप्त  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यह  कन्सेशन  जारी  करते  वक्त  क्या  ये  सब

 इन  सरकार  के  सामने  नहीं  थे  अर  यदि  नहीं  तो  बाद  में  किस  प्रकार  उठे  ।

 श्री  हज़र नवीस  :  कई  दिनों  से  यह  चल  रहा  है--मैं  यह  नहीं  कह  सकता
 कि

 कितने  दिनों

 से  चल  रहा  लेकिन  काफ़ी  दिनों  से  यह  बात  चल  रही  है  ।  मेरा  ख़याल है  कि  १९४७ से  पहले

 भी  चल  रही  लेकिन  मुझे  पक्का  नहीं  मालम  है  ।

 fat  श्यामलाल  सर्राफ  :  क्या  उन  व्यक्तियों  को  भरती  करने के  विचार  से  जिनकी  रगों  में

 ताज़े  व  नवीन  रकत  का  संचार  होता  है  ये  आदेश  वापस ले  लिये  गये  हैं  जो  कि  विभागीय  SeTrearet

 के  पक्ष  में  थे
 ?

 श्री  हज़र नवीस  :  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  उम्मीदवारों  के  लिये  art  २०  से  लेकर  २४

 aq  तक  थी  तथा  इंडियन  सिविल  सर्विस  के  लिये  २१  से  लेकर  २४  वर्ष तक  ।  अरब  कुछ  विभागीय

 उम्मीदवारों के  पक्ष  में  शरायु  की  सीमा  में  छुट
 देने

 को
 उचित  नहीं  समझा  गया  था  ।

 भ्र ौर  जेसा
 कि

 मैंने  कहा  इस  प्रदान  की  वैधानिक  मान्यता  के  विषय  में  भी  सन्देह था  |  पहली बात  यह  कि

 यह  उचित  था  ara  नहीं  ie  दूसरी  यह  कि  यह  वे  धानिक  था  अथवा  नहीं  ऐसे  प्रश्न  हैं  जिन  पर

 हमने  ध्यान  दिया  था  ate  हम  ने  यह  पाया  कि  यह  न्यायसंगत  नहीं  था  ।

 श्री  भक्त
 दन

 :  विभागीय  उम्मीदवारों  से  यह
 जो

 सहूलियत  वापस
 ली

 गई
 है

 यह  झाग  खाने  वाले  उम्मीदवारों  पर  ही  लाग  होगी  अरार  पहले  जो  लोग  इस  के  मातहत  परीक्षा यें

 दे  चुके  उनको  पुरी  सहूलियतें  दी  जायेंगी  अथवा  नहीं
 ?

 श्री  हु जर नवीस  :
 जो  ग्राम तक  हुमा  वह  किसी  तरह  से  रह  नहीं  होगा  ।

 pat  रामनाथन  घेट्रियार  :  कया  भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के

 सम्बन्ध  में
 भी

 यह  we  वापस  ले  ली  गई  हैं
 ?

 fat  हज़र नवीस  जी  नहीं  ।  यह  ae  केवल  विभागीय  उम्मीदवारों  के  सम्बन्ध  में  वापस

 ली  गई  हैं  ।

 fio  सरोजिनी  महिषी :  भारतीय  प्रशासन  सेवा  की  परीक्षा  के  लिये  ara  की  इस  छट  से

 अब  तक
 कितने

 व्यक्ति  लाभ  ५ ठा  चुके हैं  ?

 १मूल  रंगरेजी  में
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 हज़र नवीस  मैं  यह
 शशी

 नहीं बता  सकता  |

 व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  को  विद्याथियों  को  पढ़ाना

 श्री  Yo  प्र  AMT:

 ११९९० at  सिद्धपुर  प्रसाद

 क्या  frat  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 क्या  बड़ी  संख्या  में  विद्याथियों  के  मेट्रिक  पास  करने  के  बाद  कालेजों  में  भरती  होनें

 की  बजाय  व्यावसायिक  दिक्षा  प्राप्त  करने  के  goa  की  जांच  के  लिए  एक  eft  बनाई

 गई

 यदि  तो  समिति  के  निदेश-पद  क्या  अर

 समिति  द्वारा  कब  तक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  की  mane  ?

 | ferent  मंत्री  का०  ला०  :  से  यह  प्रस्ताव  कभी  तक

 भीन  है  तथा  निर्देश-पदों  att  गठन  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  अभी  लिये  जाने हैं  ।

 औ  प्र०  चे  औसतन  कितने  मैट्रिक  पास  विद्यार्थी  कालेजों  में  प्रवेश  प्राप्त

 के  लिये  प्रति  वर्ष  ma  हैं  ate  इस  योजना  से  उस  संख्या  में  कहां  तक  कमी  हो  जायेगी  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  यह  प्रश्न  इस  मूल  प्रदान  से  नहीं  उठता  |

 अध्यक्ष  महोदय :
 भोर  कोई  प्रशन  ?

 श्री  प्र०  ब्०  ह ज कै ब्रुभा
 मैं  उत्तर  नहीं  सुन  सका  ॥

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  कह  रहे  हैं  कि  यह  wet  इस  मूल  प्रश्न  से  सुसंगत नहीं  है

 प  To  |: है ०  मैं  यह  नहीं  जानता
 कि

 यह  किस  प्रकार से  wang  है

 महोदय :  माननीय  सदस्य  दूसरा  प्रदान  पूछे  लोरर  इसे  मालूम  कर  लें  ।

 प्र०  चं०  बुरा  :  यदि  शिक्षा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  नीति  यह  हैं  कि  अधिकाधिक  feed

 कालेजों  में  दिक्षा  प्राप्त  करने  के  बजाय  प्रविधि  तथा  व्यवसायिक  प्रशिक्षण  प्राप्त  करें  तो  बया  मैं

 जान  सकता  हूं  कि  इतने  कालेजों  की  स्थापना  क्यों  की  जा  रही  है  हार  विशेषरूप  से  राजधानी

 दिल्ली  की  व्ह्त्  योजना  ११  कालेज  स्थापित  करने  की  व्यवस्था  कयों  की  गई  है  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  प्रशन  काल  में  हम  नीति  सम्बन्धी  मामलों  पर  चर्चा  नहीं

 करते  हैं  ।  मैं  प्रशन  का  उत्तर  देने  के  लिये  तो  तैयार  हूं  परन्तु  बात  यह  है  कि  प्रदान  काल  में  हम

 सम्बन्धी  मामलों  पर  चर्चा  नहीं  करत े।

 रेणु  चक्रवर्ती
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि  afer  पास  विद्यार्थियों  के  कालेजों  में  अधिक

 संख्या  में
 जाने

 को
 वास्तव  में  रोकने  के

 लिये  हम।रे देश  में  बहुत  ही  कम  जूनियर  प्रविधिक  स्कूल  तथा

 पोलीटेकनिक  संस्थायें  हैं  ?  यदि  तो  कया  जितने  श्रांठवीं  कक्षा  से  प्रारम्भ  होने  वाले  जूनियर

 प्रविधिक  स्कूलों  तथा  afer  पास  विद्याथियों  के  लिये  पॉलीटेकनिक  संस्थाओं  को  स्थापित  करने
 जल  —-_—

 मल  अंग्रेजी  में
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 की  आवश्यकता है  उससे  आधी  संख्या  में  भी  इन  संस्थानों को
 स्थापित  करने

 के
 लिये  धन  राशि

 में  वृद्धि  करने  उसे  दुगना करने  कोई  प्रस्ताव है

 डा०  का
 ०

 ला०  श्रीमाली  :  मैं  इस  का  उत्तर  देना  पसन्द  करूंगा
 |  परन्तु  यह  मूल

 विशेष  रूप से  एक  समिति  को  स्थापित  करने  से  ही  सम्बन्धित है  ।  यह  प्रदान  उस  प्रश्न  से  नहीं

 उठता  t

 यदि  ag  उत्तर  दे  सकते  हों  तो  दे  दें  ।

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली
 :

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  माननीय  सदस्या  ने  पॉलीटेकनिक

 संस्थानों  तथा  जूनियर  प्राविधिक  स्कूलों  के  सम्बन्ध  में  एक  ea  पूछा  है  ।  यह  प्रश्न  विशेष  रूप  से

 एक  समिति  से  सम्बन्धित  है  जिसे  कि  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।  मैंने यह  उत्तर  दे  दिया है

 कि  समिति  के  निर्देश-पदों  शादी  पर  ay  तक  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  यह  प्रश्न  वर्तमान  प्रदान

 से  उठता  ही  नहीं  है  ।

 श्रीमती  मंजरी  :  इस  समिति  में  कितने  सदस्य  हैं  उन  में  से  कितने  हैं

 भर  कितने  गर-सरकारी  ?

 डा०  कि ०  ला०  श्रीमाली  :  अभी  तो  कमेटी  बनानी दै  ।

 et कक  a

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 परीक्षाओं  सें  विक, श्रंग्रेजी  में  सफलता

 ११११२.  भी  कृष्ण  देव  त्रिपाठी  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  प्रथम  डिग्री  परीक्षा  में  विद्यार्थियों  के  बहुत  बड़ी  sear

 में  अंग्रेजी  में  सफल  होने  के  परिणामस्वरूप  अत्यधिक  क्षति  होती  है

 क्या  सरकार  को  यह  भी  ज्ञात  है  कि  डिग्री-स्तर  पर  प्रंग्रेजी  को  श्रीनिवास  विषय  के  रूप

 में  रखने  पर  अनचित  जोर  देने  के  परिणामस्वरूप  विश्वविद्यालय  शिक्षा  का  भी  स्तर  गिर  रहा  है

 AY

 (7)

 eo

 क  क

 nea

 की  गई  है  या  करने  का  विचार  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ato
 :

 विभिन्न  विश्वविद्यालयों  में  प्रथम  डिग्री

 परिणामों  में  भ्रंग्रेजी  में  विद्याथियों  के  अनैतिक  होने  की  संख्या  के  संबंध  में  झांकने  सरकार  के  पास

 उपलब्ध नहीं  हैं  ।

 विश्वविद्यालय  श्रमदान  आयोग  की  एक  समिति  द्वारा  शैक्षिक  स्तरों  के  प्रदान  की  जांच

 की  जा  रही  है  ।

 प्रश्न ही  नहीं  पता  ।

 र-सरकारी  क्षेत्र  क  लिए  खनन  पढे

 १११८  श्री  वि०  म०
 क्या  खान  झर  इंधन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ?

 क्या  सरकार  का  विचार  विमान  श्रापातकाल  में  पश्चिम

 मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  राज्यों  में  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  खनिजों  के
 विदोहन

 के  लिये  खोज

 मूल  stat  में
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 तथा  खनन  पट्टे  देने  का  है  जिससे  निर्यात  तथा  आंतरिक  खपत  के  लिये  खनन  साधनों  का

 पूरा  विदोहन  करने  में  सहायता  मिल  सके  ;  शौर

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा
 क्या  है

 ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  के०  द्०  :  जिन  खनिजों  का  १९५६  के  aa

 शिक  नीति  संकल्प  में  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  उनके  संबंध  में  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  गर-सरकारी

 क्षेत्रों  खोज  लाइसेंस  पट्टे  देने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  की  खनिज  संबंधी  रियायतें

 राज्य  सरकारों  द्वारा  मुक्त  हस्त  से  दी  जा  सकती  भ्रनुसूचित  खनिजों  के  संबंध  औद्योगिक

 नीति  संकल्प  में  उल्लिखित  सभी  सुसंगत  बातों  पर  विचार  करने  के  गर-सरकारी  क्षेत्र  को  भी

 रियायतें  waar  छट  दी  जाती  हू  ।  किस  पैमाने  पर  खनन  किया  जायेगा  व  राज्य  में  विदोहन  करने

 के  लिये  क्षेत्र  की  उपयुक्तता  उन  कुछ  बातों  में  से  है  जिनको  ध्यान  में  रखा  जाता है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 सह-शिक्षा

 1*११२३.  श्री  श्यामलाल
 गया  शिक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  शिक्षा  के  सभी  स्तरों  पर  सह-शिक्षा  श्नारम्भ  करने  की  नीति  पर  निर्णय

 लिया है  ;  गौर

 यदि
 ता

 इस  के  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०
 :

 कौर  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 सह-शिक्षा  के  प्रश्न  पर  स्त्री  शिक्षा  संबंधी  राष्ट्रीय  समिति  तथा  माध्यमिक  दिक्षा  आयोग

 great  विचार  किया  गया  है  ।  स्त्री  शिक्षा  संबंधी  राष्ट्रीय  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि

 प्रारम्भिक  अवस्था  में  सह-शिक्षा  को  एक  सामान्य  नीति  के  रूप  में  अपना  लिया  जाना  चाहिये  ।

 समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  की  थी  कि  मिडिल  कक्षाओं  के  लिये  अ्रधिकाधघिक  सह-शिक्षा  संस्थायें

 इस  शर्तें  पर प्रारम्भ  की  जा  सकती हैं  कि  लड़  कयों  की  विशेष  आवश्यकताओं को  पुरा  करने  के  लिये

 पर्याप्त  ध्यान  रखा  जायेगा  ।  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  माध्यमिक  कक्षाओं  के  लिये

 लड़कियों  के  अलग  स्कूल  स्थापित  किये  जायें  तथा  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसा  किया  जाय  ग्रोवर

 यह  बात  लड़कियों के  माता  पिताश्रों  की  इच्छा  पर  छोड़  दी  जाये  कि  यदि  वे  चाहते  हों  तो  अपनी

 लड़कियों  को  लड़कों  के  स्कूलों  में  भेज  सकते  साथ ही  कर्मचारियों का  ध्यान पु वंक  चयन

 माता  पिताओं  द्वारा  स्कूल  का  सामयिक  दौरा  करने  की  व्यवस्था  करके  तथा  सह-शिक्षा  वाले

 स्कूलों  में  स्त्री  अध्यापकों को  नियुक्त  करके  सहशिक्षा  के  संबंध  में  जो  कुछ  भी  cara  कठिनाइयां  तथा

 मान्य  प्रा शंकायें  विद्यमान  हों  उन्हें  दूर  करने  के  प्रत्येक  संभव  प्रयत्न  किये  जाने  चाहियें  ।

 माध्यमिक  शिक्षा  आयोग  के  मतानुसार  सह-शिक्षा  के  संबंध  में  कोई  aft  नीति  नहीं

 हो  सकती  क्योंकि  स्कूलों  में  शिक्षा  का  प्रतिरूप  उन  स्थानों  के  जन  समुदाय  के  सामाजिक  प्रतिरूप  से

 बहुत  अधिक  amt  नहीं  हो  सकता  wat  कि  स्कूल  स्थित  है  ।  आयोग  की  ag  राय  थी  कि  जहां  जहां

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यह  सम्भव  हो  सके  लड़कियों  के  लिये  अलग  स्कूलों  की  स्थापना  की  जानी  चाहिये  क्योंकि  इससे

 लड़कियों  के  सामाजिक  तथा  मानसिक  चातुर्य  के  विकास  के  लिये  मिश्रित  स्कूलों  की

 उपेक्षा  अधिक
 अच्छे  अवसर  प्राप्त  होंगे  ।

 यह  सिफारिश
 की  गई  थी  कि  सभी  राज्यों  को  इस  प्रकार  के

 स्कूल  पर्याप्त  संख्या  में  खोलने  चाहिये  |

 भारत  सरकार  सामान्य  रूप  से  इन  सिफारिशों  से  सहमत  है  तथा  ये  राज्य  सरकारों को  भेज

 दी  गई  हैं  ।

 जहां  तक  उच्चतर  शिक्षा  का  संबंध  है  कालेजों  तथा  विश्वविद्यालयों  में  सहशिक्षा  ग्राम तौर  से

 है  परन्तु  एक  नीति के  रूप  में  सभी  संस्थानो ंमें  सह-शिक्षा  प्रारम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव नहीं  है

 प्राथमिक  दिक्षा  के  लिए  आवंटन

 1११२४.  श्री  पृ०  बेंकटासुब्बया :  कया  दिक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  योजना  अ्रायोग  ने  देश  में  प्राथमिक  दिक्षा  के  लिये  योजना  में  किये  गये  आवंटन

 में  की  गई  कठौती  को  रह  करना  स्वीकार  कर  लिया  है  ;

 इसका  लड़कियों  की  दिक्षा  जिसे  कटौती  के  कारण  बहुत  नुकसान  हुआ  क्या

 प्रभाव  पड़ेगा  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :
 मामला  विचाराधीन  है

 ।

 सोमा  क्षेत्रों  में  रहने  बाले  बच्चों  के  लिए

 संस्थाएं

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :

 1११२५.  श्री  gto  फार्मा

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 चालू  वर्ष  में  सीमा  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  बच्चों  को  पढ़ाने  के  लिये  कितनी  संस्थायें

 खोली  जा  रही  हैं  ;

 ये  किन  स्थानों  पर  खोली जा  रही  हैं  ;  ौर

 सामान्य  स्कूलों  तथा  कालिजों  की  तुलना  में  इन  में  क्या  विशेषता होगी  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  )  :  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  छात्रों  के  लिये

 केवल  एक  ही  संस्था  खोलने  का  विचार  है  ।

 देहली  ।

 ब्यौरे  प्रभी  तैयार  किये  जाने  हैं  ।  ऐसी  संभावना  है  कि  इस  संस्था  में  अध्ययन

 के  लिये  पाठ्यक्रम  ag
 तक  सीमित  होंगे  जोकि  डिग्री  कक्षा  के  स्तर  तक  चलेंगे  ।  इन  पाठ्यक्रमों

 हिन्दी  तथा  तिब्बती  भाषा ग्र ों  के  साथ  साथ  पाली  तथा  संस्कृत  देश  के  सांस्कृतिक

 विकास  की  विशेष  भूमिका  में  देश  के  इतिहास  राष्ट्रीय  मामलों तथा  देश  के  लोगों  विभिन्न

 भारतीय  दिनों  का  तुलनात्मक  अध्ययन  किया  जायेगा  |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 शास्ता  IST ३  ६  चाय  उच्चय  feat

 1११२६.  श्री  थ्०  र्०  चक्रवर्ती :  क्या  दिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  ग्राम्य  उच्च  दिक्षा  के  लिये  परीक्षा  के  स्वायत्तशासी  ats  का  गठन  किया

 गया है  ;

 यदि  तो  बोर्ड  में  कौन  कौन  सदस्य  हैं  तथा  इसको  कौन  कौन  से  काम  सौंपे  गये  हैं  ;

 झोर

 राष्ट्रीय  ग्राम्य  उच्च  शिक्षा  परिषद्  की  वर्तमान  स्थिति कया  है  ?

 पदिक  मंत्री  का०  ला०  :  नहीं  ।

 seq  ही  नहीं  उठता  |

 राष्ट्रीय  ग्राम्य  उच्च  शिक्षा  परिषद्  एक  मंत्रणा  देने  वाली  संस्था  है  जो  कि  ग्राम्य

 उच्च  शिक्षा  की  योजनाओं  से  संबंधित  सभी  मामलों पर  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों को  मंत्रणा

 देन ेके  लिये  गठित  की  गयी  है  ।

 बनारस  तथा  wes  farafsarer

 न  ११२७
 Wad  ददन  :

 श्री  भागवत  आजाद

 बया  शिक्षा  मंत्री  २१  १९६२  के  तारांकित प्रदान  संख्या  ५१४ के  उत्तर  के  संबंध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  तथा  भ्र ली गढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  साम्प्रदायिक

 नामों  को  हटाने  का  जो  प्रदान  विचाराधीन उसके  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ;

 इस  बारे  में  निर्णय  करने  में  देरी  क्यों  हो  रही  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का ०  ला ०
 कौर

 विषय
 wait  तक  विचाराधीन है

 केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  में

 दी०  चे  फार्मा

 |  री
 गो०

 सहमति |

 |
 भी

 राम  रख  यादव

 श्री  स०  मो०

 ११२८.  J
 थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 |  भी  मोहन  स्वरूप :
 |

 भी  हरिश्चन्द्र  माथुर

 श्री  आकार  लाल

 यशपाल

 गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  विशेष  मितव्ययिता  समिति  ने  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  वर्तमान  कमंचारियों  में  से

 १९०६
 कर्मचारियों

 को
 कम  करने  का  सुझाव दिया  है

 ru  अंग्रेजी  में
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 सुझाव की  जांच  कर  ली
 गई  है  ;

 मदि  तो
 मामले

 में  क्या  कार्यवाही
 की

 गई
 है

 प्रथम  करने  का  विचार  है
 ;  कौर

 कम  किये  जाने  वाले
 कर्मचारियों

 को  खपाने  के  लिये
 वैकल्पिक

 प्रबन्ध  करने

 का  विचार  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री  (ait  :  से  विभिन्न  मंत्रालयों

 में  AAA  रियों  की  स्थिति  का  अध्ययन  करने  के  लिये  गृह  वित्त  सचिव  तथा  अतिरिक्त

 योजना  की  एक  मितव्ययिता  समिति  बनाई गई  है
 ।  प्रतिवेदन

 के
 प्राप्त  होने  केਂ

 ही  फालतू  व्यक्तियों  की  संख्या  जानी  जा  सकती  है  तथा  उनको  खपाने  के  प्रदान  पर  भी

 विचार  किया  जा  सकता है  ॥

 वैज्ञानिक  तथा  शभ्रोद्योगिक  भ्रनुसन्थान  परिषद  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  जांच  समिति

 डा०  लक्ष्मीमत्ल  सीधी :

 १११२६.
 यशपाल

 [sft  झोंकार लाल  बैरवा  :

 क्या  वैज्ञानिक  war  कौर  सांस्कृतिक-कायम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  तथा

 इसके  ela  काम  करने  वाली  राष्ट्रीय  संस्थानों  तथा  प्रयोगशालाओं  की  कार्यप्रणाली  की  जांच  के

 लिए  विश्व  के  प्रसिद्ध  वैज्ञानिकों  की  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  करने  at  निर्णय  किया

 हे  ;  अर

 यदि  तो  समिति  के  कौन  कौन  सदस्य  होंगे  तथा  उसके  नि दल पद  क्या  हैं  ?

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक  काय  मंत्री  हुमायूँ  कौर

 १७  १९६३  को  तारांकित  मदन  संख्या  €  oX  पर  उठाये  गये  भ्रनपुरक  प्रश्नों  के  संबंध में  दिये

 गये  उत्तर  की  कौर  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  श्रावित  किया  जपता  है  ।

 उजबेकिस्तान  में  पुरातत्वीय  was

 श्री  पृ०  र०  चक्रवातो ं:
 1*११३०

 शो
 घ०  काठ  भट्टाचायं :

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कायम  यह  बताने
 की कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिल्ली  में  प्रसिद्ध  रूसी  लेखक  प्रो०  ए०  एम०  डाय कोव  द्वारा

 दिल्ली  में  २१  १९६३  को  दिये  गये  इस  व्यक्ति  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  उजबेकिस्तान  में

 बौद्ध  मन्दिरों  तथा  अन्य  स्थानों  की  खुदाई  की  गई

 क्या  १६६४  में  दिल्ली  में  होने  प्राच्य विद्या  विशेषज्ञों  के  सम्मेलन  के  असवर  पर

 इन  खुदाइयों के
 संबंध

 में  एक  पुस्तक  प्रकाशित
 करने

 का  विचार  है  थ्री

 नन ot
 |  fy  ae  al



 लिखित  उत्तर
 १.  R&R

 क्या  पंजाबी  wet
 )

 बोली  की  तरह  को  बोली  ताजिकिस्तान  के  पश्चिम  भाग

 में  पाई  गई  है
 ?

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान
 कौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  (at  हुमायूँ  :  (*)  जी

 हों  ।

 भारत  सरकार
 का  ऐसा  कोई  भी  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 समाचार  पत्रों  में
 जो

 समाचार  प्रकाशित  हुए  थे  उससे  श्रमिक  कुछ  जानकारी  सरकार

 के  पास  नहीं  है  ।

 wag  में  तेल

 ११३१.  श्री  दी ०  व्  फार्मा  we  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कार्य  के  दौरान क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  sar  द्वारा  किये  गए

 संसद  के  निकट  तेल  मिला  है  ;  ate

 क्या  इस  तेल  की  किस्म  तथा  मात्रा  का  विश्लेषण  किया  गया  है  ?

 सान  भीर  इंधन  मंत्री  द०  जी  हां  ।  परन्तु  द्वितीय  तथा  तृतीय

 कुंए
 से  कभी  तंक  कुछ  कच्छ  परिणाम  नहीं  निकले  हैं  |

 इस  क्षेत्र  में  तेल  की  मात्रा  के  संबंध  में  विस्तृत  wars  नहीं  लगाये  गये  तेल के  भौतिक

 गुणधर्मों  की  प्रारम्भिक  जांच  तथा  इसका  विश्लेषण  कर  लिया  गया है  |  इसमें  विशिष्ट

 बहाव  श्यानता  तथा  भार  के  भ्राता  पर  विभन्न  डिस्टिलेंट  sea  के  प्रतिशत  उत्पादन  का

 निर्धारण  सम्मिलित  है  ।

 सामान्य  दिक्षा

 1२५५२.  श्री  कृष्ण  देव  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  के

 विश्वविद्यालयों  में  सामान्य  दिक्षा  areca  जिसका  प्रस्ताव  विश्वविद्यालय  अनुदान  प्रयोग  ने

 दिया  था  ,  के  संबंध  में  क्या  प्रगति  हुई  हे  atc  सरकार
 ने  कितनी  सहायता दी  है

 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  विवरण  संलग्न  है
 ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  १२६९/६३]

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  तीसरी  श्रेणी  के  विद्यार्थी

 1२५५३.  श्री  रामहर  यादवख :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  विश्वविद्यालय  की  एकेडेमिक  काउसिंल  ने  PEYR——FS

 के  दौरान  तीसरी  श्रेणी  में  एम
 ०  To,

 ure
 एस०  सी०  ए०  कॉम०  की  परिवारों  पास  करने

 मूल  प्रंग्रेजी  में

 ‘Specific  gravity

 %Pour  point

 *Lousult  Author
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 वाले  विद्याथियों  को  फिर  से  परीक्षा  में  बैठने  की  ऋतुमति  देने
 का

 निश्चय  किया  है  ताकि  वे  अपनी

 दिक्षा  संबंधी  अनीता  सुधार  सकें  ;

 यदि  तो  इस  योजना का  क्या  प्रामीत्य है  ;  कौर

 योजना का  ब्यौरा  क्या है
 ?

 pire  मंत्री
 का०  ला०  :  मामला  दिल्ली  विश्वविद्यालय  की

 एकेडेमिक  काउंसिल  के  विचाराधीन  है  ।

 ौर  प्रदान ही  नहीं  उठते  ।

 उड़ीसा  के  लिये  कोयले के  aa

 धुलेइवर  मीना
 :

 पर५५४. ८ x  ait  इलाका
 :

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 उड़ीसा  ERK  में  कोयले  के  कुल  कितने  art  श्रावंटित  किये  गये  ;

 कौर

 उस  अवधि  में  उडीसा  की  श्रावस्यकता  कितनी  थी  ?

 कौर  इंधन  मंत्री  हि ०
 To  प्रौढ़  उड़ीसा  राज्य

 को  VER

 ६३  में  पावं  टित  कोयले  प्रो  कोक  का कोटा  कौर  वास्तविक  प्रेषण  ६,७३६  वैगन

 सेलेस  थे  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  समय  समय  पर  की  गई  जो  स्वीकृत  नहीं  की

 के  आंकड़े  नहीं
 रखे  जाते हे  ।

 राजस्थान  के  लिये  कोयले  के  are

 1२५५५  श्री  घलेइवर  मोना  :
 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 १९६२-६३  में  राजस्थान  को  कुल  कितने  कोयले  के  वैगन  आवंटित  किये  गये  ;

 झर

 उस  अवधि  में  राजस्थान  की  जरूरत  कितनी  थी  ?

 खान  ale  इंधन  मंत्री  क०  दे०  :  न्र ौर  राजस्थान  राज्य  को

 PEEQ-ERA में  प्रेम  टीम  कोयले  कौर  कोक  का  कोटा  कौर  वास्तविक  नगर  sr  ryrsT- नसर  .  ८,४१४  वेग  बौर

 ७,०७६  वेतन  थे  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  समय  समय  पर  की  गई  जो  स्वीकृत  नहीं  की

 के  ins  नहीं  रखे  जाते हैं  ।

 भारत  समाज  उड़ीसा

 1२५५६.  शी  रामचन्द्र  सलिक  क्या  far  मंत्री  यट  aTat: ा  कि  ह  ड  Peles  Alden  दि  ते  की  कृपा  करेंगे  कि  <a  १-६२

 शौर  १९६२-६३  में  भारत  सेवक  समाज  को  विभिन्न  के  संचालन  के  लिये

 कितनी  राशि  दी  गई  थी  ?

 मत ८
 प्रेग्नेंसी

 में



 ६५८  लिखित  कतर
 १.  १९६३

 गदका  मंत्री  का०  ला  :

 aq  नदिया  गया  भ्र तु दान

 १६६१-६२  9,EQ3.  ६९  रुपए
 &2-£3 ३ १९  काबिज  G,G22.  gy  रुपए

 ननोट:--ये  अनुदान  केन्द्रीय  भारत  सेवक  नई  दिल्ली  के  द्वारा  दिये गये  थे  ।

 उड़ीसा  का  सकता  विभाग

 २४५५७.  भी  उलाका  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ोसा  के  विशेष  पुलिस  संस्थापन  की  परी  शाखा  द्वारा  अपनी  स्थापना  के  समय  से  कितने

 मामलों  का  पता  लगाया  गया  है  ;

 उनमें  कितने  सरकारी  अधिकारी  शामिल ह  ;  कौर

 का  far TY!  Taide]
 नाथपा

 किया  गया  कौर  कपा  कार्यवाही कितने  मामलों  की  जांच  की  कितनों

 की गई  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  १९६३  के  अन्त  तक

 "६३३  मामलों  का  ।

 oss  |

 (2)  जांच  किये
 गये  मामलों

 की संख्या  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ३े३

 (२)  निपटाये  मामलों  को  संख्या  क  #  ०»  ०  *  क  *  ०»  ger

 (३)  की  गई  कार्यवाही  ।

 क--प्राभियोजन  ३3  ।

 u—faariia  कार्यवाही  के  लिये  प्रेषित  .  .  R92  ।

 T——TAT CT  किये  गये  eo  #  क  ०»  ०»  ०.»  २६  ॥

 F——WeqTAT  निपटाये  गये

 पुलिस  को  निर्दिष्ट  इरादी )  ६८ |

 उड़ीसा  में  इंजीनिर्यारग  कालज

 1२५५८.  श्री  इलाका  :  क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसन्घान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 रूपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  में  केन्द्र  की  पण  maar  आंशिक  सहायता  प्राप्त  इंजीनियरिंग  कालेजों  की

 संख्या  तै
 ह

 उड़ीसा  के  ऐसे  प्रत्येक  कालेज  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  १६६२-६३  में  कुल  कितनी

 राशि  दी  गई  है  ;

 १९६३-६४  में  कितनी  राशि

 =

 का  विचार  है  ;  कौर

 मूल  अंग्रेजी  में



 ११  १८८५  लिखित  उत्तर  ६५१

 तीसरी  योजना  अवधि  में  उड़ीसा  के  लिये
 आवंटित  इंजीनियरिंग  कालेज  का  ब्यौरा

 कया है  ?

 अनुसन्धान  ate  सांस्कृतिक  era  मंत्री  हुमायूँ  :

 (१)  रीजनल  इंजीनियरिंग  रूरकेला  & 3,509,930  रुपये

 RE,  ००
 लाख  रुपए  ;  ऋण  ८०,७३०  रु० )

 |

 (२)  कालेज  श्राफ  इंजीनियरिंग  ,  बदला-  लख  रुपए  अनुदान

 आयोग  से  सहायतार्थ  ।

 {7)  (१)  रीजनल  इंजीनियरिंग  रुकेगा-  लाख  रुपए

 %. 00  लाख  रुपए  |

 (२)  कालेज  श्राफ  बदला- रुपए

 भ्रनुदान  से  सहायतार्थ  प्रतिदिन  ६५,६२३  रुपए

 ऋण  3,19§,0 oo

 उड़ीसा  के  लिए  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  afer  एकमात्र  इंजीनियरिंग  कालेज

 रूरके  ला  का  रीजनल  इंजीनियरिंग कालेज  है  ।  इस  कालेज  को  निम्नलिखित  सहायता  मिलेगी

 (१)  भ्नावतंक  केन्द्रीय  सरकार  भवन  एवं  उपकरण  के  लिये  समस्त
 कहावतें

 दान  देगी  ।

 (२)  श्रौतं  :  केन्द्रीय  सरकार  पहले  पांच  वर्षों  तथा  पचास  प्रतिशत  weary  व्यय

 देगी  |  दास  व्यय  राथ्य  सरकार  को  वहन  करना  होंगा  ।

 (३)  कर्मचारियों  के  क्वाटर  एवं  विद्याथियों के  लिए  सरकार

 कर्मचारियों के  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  लिए  सहायता थे  भ्रनुदान के  रूप  में  ५०

 प्रतिशत  व्यय  देगी  कौर  शेष  चालू  ब्याज  दर  पर  ऋण  के  रूप  में
 ।  होस्टलों

 के  निर्माण का  समस्त  व्यय  भीਂ  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ब्याज-युक्त  ऋणਂ के

 रूप  में  fear  जाएगा  |

 (४)  कालेज  में  निम्नलिखित  विषयों  की  शिक्षा  दी  जायेगी

 वार्षिक  भर्ती

 सिविल  इंजीनियरिंग  ३०

 इलेक्ट्रिकल  इंजीनिर्यारग  द्

 मैकेनिकल  इंजीनियरिंग  .  ge

 कैमिकल  इंजीनियरिंग  ३०

 ३०

 योग  २४५०

 मूल  पं प्रे ज़ी  में

 §94( Ai)



 भद ०
 लिखित  उत्तर  १  मई  Pe

 उडीसा म  तल  संवक्षण

 इलाका :  क्या  खान  कौर  ईंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 1२५५९.  श्री

 क्या  भारतीय  भूतत्व य  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  उड़ीसा  में  तेल  की  खोज  करने  के  लिये  कोई

 सर्वेक्षण किया  गया  है  ;  alt

 यदि  at,  तो  उसकी  उपपत्तियां  कया  हैं
 ?

 सनौर  इंधन  मंत्री  क्०  दे०  मालवीय )  भारतीय  भूतत्वीय

 सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  तेल  के  लिए  कोई  संरक्षण  प्रारम्भ  नहीं  किया  गया  है  ।  परन्तु
 तैल  चप

 प्राकृतिक

 गेस  आयोग  ने  प्रारंभिक  ATTA  किये  हैं  जेसे  स्ट्रैटीग्रैफिक  सूचना  के  लिये  मिट्टी श्र र
 चूने  के

 पत्थर  के  नमूने  जमा  करना  |  PENG-YE  में  मयूरगंज बालासौर  जिलों  में  ego  wain~ antiat  क्षेत्र  में

 भीषण  गरूत्व  एवं  चम्बकीय  सवाल  किया  ग्या  था  ।  प्राप्त  ऑ्रांकड़ों  के  आधार  पर  उस  क्षेत्र  में

 मात्रा  में  तलछट  पायें  जाने  की  संभावना नहीं  है

 सरकारी  कर्मचारियों  को  उचित  मूल्य  पर  चीज़ों  का  दिया दया  जाना

 at  इलाका
 TREO

 att  बलेश्वर  मीना

 क्या  गृह-कार्यों मंत्री  €  १९६२  के  अतारांकित  प्रशन  संध्या  €  ३६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  सरकारी  कर्मचारियों  की  विभिन्न  afzant aieada  में  दैनिक  उपयोग

 की  चीज़  उचित  मलय  पर  दिलाने  के  सम्बन्ध  में  विचार  कर  लिया  कौर

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Tee)
 केन्द्रीय  सरकार

 के  तमंचा  रियों  का  एक  सहकारी  उपभोक्ता  स्टोर  स्थापित  किया  जा  रहा  है  जिसकी  दिल्ली/नई  दिल्ली

 स्थित  बड़ी  कार्यालय  इमारतों  कौर  सरकारी  बस्तियों  में  अनेक  शाखाएं  होंगी  |  प्रारम्भ में  १४

 दाखा-स्टोर  खोलने  का  विचार  है  ।  ये  स्टोर  उपभोक्ता  कपड़ा  जैसी  वस्तुभ्नों

 का
 कम  प्रौर  उचित  मृत्य  पर  संभरण  करेंगे  ।  सही  तोल  प्रौढ़  नाप

 का
 भी

 घ्यान
 रखा

 जायेगा  ।

 दिल्ली  में  जामा  मस्जिद  कौर  लाल  किले  की  मरम्मत

 1  श्री  धलेइबर मीना मीना
 1२५६१

 श्री  इलाका

 क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसन्घान  कौर  सॉंस्कृतिक-कार्थ  मंत्री  यह  बताने  की  यप  करेगे  कि

 क्या  १९६२-६३  शौर  PER R-EV  में  दिल्ली  की  जामा  मस्जिद  कौर  लालकिले  में

 कुछ  मरम्मत  की  गई  शौर

 यदि  तो  १९६२-६३  में  कितनी  राशि  व्यय  की  जा चुकी है
 कौर  १९६३-६४  में

 कितनी  राशि  व्यय  की  जानी है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में



 ११  are  १८८५  )'  लिखित  उत्तर  ५६६१

 श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-काय  मंत्रालय  उपमंत्री  स०  Ato

 दी  ।

 १९६३-६४  में १९६२-६३  में

 ८  तरा  व्यय  प्रस्तावित  व्यय

 रुपये  स्वयं

 RE, VEG  UV, 200 जामा  मस्जिद

 लाल  कला  रू०  G<o  ३४,0००

 mast  प्रदेश  में  प्रौढ़  दिक्षा

 TRUER.  श्री  Fo  मधुसूदन  राव  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि

 तीसरी  योजना  अवधि  आन्ध्र  प्रदेश  में  प्रौढ  शिक्षा  areal
 के

 लिए  कुल  कितनी

 राशि  श्रावित  की  गई  AIX

 उस  राज्य को  तीसरी  योजना  अ्रवधि  के  पहले  कौर  दूसरे  वर्षों  में  कुल
 राशि

 में  सें

 कितनी  राशि  दी  जा  चुकी  है
 ?

 मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  :  चूंकि  रथ  व AICS  AG  ही  राज्य  सरकार  ने

 अपनी  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  में  प्रौढ़  दिक्षा  केन्द्रों  की  योजना  सम्मिलित  नहीं  की  है  इसलिए

 इस  योजना  के  लिए  कोई  राशि  शझ्रावण्टित  नहीं  की  जा  सकी  ।

 set  ही  नहीं  उस्ता

 लक्की  द्वीपसमूह  के  उत्पादों  की  बिक्री

 1२५६३.  श्री  कोया  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  लक्की  द्वीपसमूह  के  उत्पादों  मैसेज  विवादी  वाला  एड  कम्पनी  को

 बेचने  की  व्यवस्था  के  विरुद्ध  केरल  स्थित  लक्की  deans  के  दत्त लों  से  कोई  अ्रम्यावेदन  प्राप्त

 हुमा  तर

 यदि  उस  wearer  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हज़र नवीस )  जी

 भविष्य  में  मार्केटिंग  एजेंसी  के  लिए  टेंडर  भ्रामंत्रित  करने  का  निर्णय  किया  गया  है

 दिल्ली
 के

 स्कूलों  द्वारा  विद्याथियों  से  श्रेणीकृत  फीस का  लिया  जाना

 TRARY.  श्री  वाडिया :  क्या  शिक्षा  मंत्री  ६  १९६२  के
 तारांकित

 प्रशन  संख्या

 ८३३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 सरकार  ने  दिल्ली  के  स्कूलों  द्वारा  विद्यार्थियों  से  अ्रनधिकृत  sat  की  वसूली  को  रोकने

 के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सरकार  द्वारा  प्राइवेट  कक्षा  तक  दिक्षा  निःशुल्क  कर  दिये  जाने के

 बावजूद  स्कूल  प्राधिकारी  भी  भी

 सुधार
 चन्दा  और  संरक्षकदान  ले  रहे  शौर

 waist  में



 ५६६२  लिखित  vax  बनवारी  १  PEER

 क्या  उस  मामले  की  एक  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  जांच  कराये  जाने  का  विचार  किया

 जा  रहा है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  प्राइवेट  स्कूलों  को  सहायता थे  अनुदान

 के  भुगतान  का  विनियमन  करने  वाले  नियमों  के  अ्रन्तगंत  ऐसे  स्कूलों  के  प्रबन्धकों  को  ऐसी  कोई  भी

 फीस  अथवा  चन्दा  लेने  की  manta  नही ंह  जो  शिक्षा  संचालक  द्वारा  प्राधिकृत  न  हों  !  इन  हिदायतों

 का  उल्लंघन  करने  से  स्कूल  क  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  जिसमें  स्कू्ल

 का  नाम  सहायता थे  भ्रनुदान  की  सूची  से  भी  हटाया  जा  सकता  है  ।

 सहायता  पाने  वाले  स्कूलों  के  प्रबन्धकों  को  व्यय  की  कुछ  निर्दिष्ट  मदों  के  जिन

 पर  सरकार  से  कोई  अनुदान  उपलब्ध  न  दिल्ली  के  शिक्षा  संचालक  द्वारा  भ्रनुमोदित  दरों  पर

 सुधार-फीस वसूल  करने  का  अधिकार  है  ।  परन्तु  कोई  भी  स्कूल  संरक्षकों  से  श्रनिवायंता  के  आघार

 पर  चन्दा  नहीं  ले  सकता  है  ।  ज॑ब  सरकार  को  किन्हीं  स्कूलों  के  प्रबन्धकों  द्वारा  प्रतियां  चन्दा  लिए

 जाने  की  खबर  मिलती  है  तो  उनके  विरुद्ध  अ्रावस्यक  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 नहीं  ।  इन  मामलों  की  एक  समिति  द्वारा  जांच की  जाती  है  जो  REY  में  श्रीमती

 सुचेता  क्लास  की  अध्यक्षता  में  निमित  की  गई  थी  ।

 सीमावर्ती  जिले

 cy  J  थी  भक्त  दर्शन
 र

 थी  मोहन

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  ८  १९६२  के
 तारांकित  प्रशन

 संख्या  PREY  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  उत्तर  प्रदेश  के  तीन  सीमावर्ती  ate

 चमोली  उत्तर  काशी  के  लिये  किये  गये  कुल  २८  करोड़ रु०  के  उपबन्ध  में  से  वित्तीय  वर्ष

 RERR—ER  झर  १९६२-६३  में  वास्तव  में  कितनी  राशि  व्यय

 उस  राशि  में  से  कौन-कौन  से  विकास  कार्य  पूरे  किये
 अर

 वित्तीय  वर्ष  P&QR—-E¥  में  विभिन्न  योजनाओं  के  लिये  कितनी-कितनी  राशि  मंजूर

 की  गई  है  ?

 गृह-कार्य
 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री

 PERR—ER  २७०,  १६  लाख  रु०

 BRI. EK  लाख  Fo

 १९६२

 यह  सुचना  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  एकत्रित  की  जा
 रही  है  प्राप्त  होने

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 REG REY
 की  वार्षिक  योजना  विचाराधीन  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मातापिता  परियोजना

 1२५६६.  sit  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  माताटीला  परियोजना  से  मध्य  प्रदेश

 को  पानी  प्रौढ़  बिजली  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  ६  १९६३  के  तारांकित  set  संख्या  rev के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उस  मामले  की  इस  प्रयोजन  के  लिए  नियुक्त
 की

 गई  समिति  द्वारा  अग्रेतर  जांच

 कर  ली  गई  कौर

 यदि  तो  क्या  परिणाम  निकला ?

 गह
 कायें

 मंत्री  लाल  बहादुर  :  कौर  १८  P&RR  को

 समिति  की  बैठक  हुई  थी  उसकी  सिफारिशों  को  कभी  afta  रूप  नहीं  मिला  है  ।

 होम-ग

 भक्त  दर्शन
 :

 २४५६७  Sree
 बैरवा

 श्री  बड़े

 Left  रीडिंग  किशि

 क्या  हिं-कार  मंत्री  २०  १९६३  के
 तारांकित  प्रदान  संख्या  ४९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 समस्त  देश  में  लाग  की  गई  होम-गाइडों  की  पुनरीक्षित  योजना  के  सम्बन्ध  में  कभी  तक

 प्रत्येक  राज्य  में  क्या  प्रगति हुई  अ्रौर

 योजना  में  निर्धारित  लक्ष्यों  को  शी  नतम  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  विशेष  कदम  उठाये

 ला  रहे

 गुह- ै 4 में 1. शी मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हज़र नवीस )  (#)  awa  तक  हुई  प्रगति  का  विवरण

 संलग्न है  ।  में  रखा  गया
 ।

 देखिए  संख्या  एल०
 टी

 ०  १२७०/६३

 एक  भ्रघ्ययन  समूह  ने  होम-गार्डों  के  प्रशिक्षण  के  लिये  एक  समान  कार्यक्रम  बनाने  के

 पर  गौर  करके  भ्र पनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  कौर  वह  राज्य  शासनों  को  भेज  दी  गई  है  ।  कुछ  राज्यों  द्वारा

 प्रशिक्षण  केन्द्र  प्रारम्भ  किये  जा  चके  हैं  शौर  शेष  राज्यों  द्वारा  भी  प्रारम्भ  किये  जा  रहे  हैं  ।  योग्य

 व्यक्तियों  को  आकर्षित  करने  के  लिये  होम-गाड  योजना  के  कार्य  और  महत्व  को  प्रकाशन

 दिया जा  रहा  निर्धारित  लक्ष्य  को  ग्रतिश्ञी  घ्  प्राप्त  करने  के  लिए  राज्य  शासनों  द्वारा  हर  सम्भव

 प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।
 ee

 अंग्रेजी  में



 fo (TLS कस्वा a  उत्तर प्र
 १.  &RR

 क्रयावक्रय  प्रणालीਂ  पर  गृह  निर्माण

 al
 प्र०  do

 श्री  यदा पाल सिंह  :
 feats}  डा०  सरोजिनी

 महिषी
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  गृह-निर्माण  सहकारी समिति  संघ  ने  सर
 ना  क  o
 कार  से  १

 mw
 एकड़  भूमि  एलाट  करने

 की  प्रार्थना  की  है  ताकि  वह  क्रयावक्रय  प्रणाली  पर  गृह  निर्माण  की  एक  भ्र ग्रिम  योजना  प्रारम्भ  कर

 कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  wie  दिल्ली  गृह-निर्माण

 सहकारी  समिति  संघ  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  भूमि  एलाट  किये  जाने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  के

 हाउसिंग  कमिश्नर  को  प्राथ॑नापत्र  दिया  था  ।  दिल्ली  में  गृहनिर्माण  की  सहकारी  समितियों  कौर

 अमौलिक  सहकारी  समितियों  को  भूमि  का  श्रावण्टन  दिल्ली  में  भूमि  के  बड़े  पैमाने  पर  विकास

 एवं  निपटान  की  योजना  के  अनुसार  किया  जाता हूं  जिसकी  मुख्य  बातें  उस  विवरण  में  दी  गई  हैं  जो

 २३  १९६१  को  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य संचालन  नियमों  के  नियम  १९७  के  अन्तर्गत

 श्रीधर  To  देव  के  ध्यान  दिलाने  के  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  सभा-पटल पर  रखा  गया  था  ।  तदनुसार

 संघ  को  उस  योजना  के  भ्रन्तर्गत  भूमि का  रावन  नहीं  किया  जा  सकता  है  |

 गंगानगर  में  हथियारों  की  पी

 S  श्री  प्रकादावीरਂ  शास्त्री  :

 श्री  जल्दी  सिह  सिद्धान्त  :

 क्या  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  ह  कि  २७  2€RR  को  गंगानगर  की  पुलिस  ने  मुंशीराम

 नामक  एक  व्यक्ति  के  घर  दापा  मार  कर  चोरीਂ  छिपे  गये  बहुत  से  हथियार

 बरामद  किये  ;

 crs
 क्या  यह  सच  ह  कि  बरामद  किया  गया  सामान  केवल  पाच  दन  पब  तीन

 पाकिस्तानी  तस्क'र-व्यापारियों  द्वारा  लाया  गया  और

 यदि  तो  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  रोकथाम  के  लिए  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार  किया  जा  रहा
 a

 ह

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  चन्द्र  एक  छापे  के  परिणामस्वरूप

 पुलिस  द्वारा  दस  पिस्तौल /  रिवाल्वर  atc  विभिन्न  बोरों  के  २८१  कारतूस  तथा  कुछ  मात्रा  में  चरस

 व  अफीम  बरामद  किये  जाने  की  सुचना  मिली  है  ।  गर्त  पुलिस  ने  अफ़ीम  खतरनाक

 औषध  अ्रधिनियम  तथा  दास्त्रास्त्र  प्रीमियम  के  अधीन  अपराधों  के  मुकदमे  दर्ज  कर  लिये  हैं  तौर

 ee
 जांच  की  जा  रही  है  ।

 sine

 मूल  ait में

 tHire  pu  ह  क rch  ase  systcm.
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 इस  बात  को  al  निश्चय  नहीं  gar  है  ।

 यह  प्रदान  ही
 नहीं

 उठता  ।

 दिल्ली  की  सहकारी  गृह  निर्माण  समितियां

 1२५७०.  श्री  महेश्वर  नायक  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे कि  :

 सहकारी  गुह-निर्माण  योजना  के  अंतगर्त  दिल्ली  में  मकानों  के  निर्माण
 की

 दिशा  में

 अद्यतन  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 इस  योजना  में  सहकारी  समितियों  ने  प्रभी  तक  कितना  रुपया  लगाया  है  ;  रोक

 दिल्ली  में  दिल्ली  योजना  के  अन्तर्गत  अजित की  गई  भूमि में  से  कितनी  भूमि  दिल्ली

 की  सहकारी  गृह  निर्माण  समितियों  को  दी  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  सरकार  ने

 निर्माण  योजनाਂ  जैसी  कोई  योजना  नहीं  बनाई  है  ।

 wat  ही  नहीं  उठता  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  दिल्ली  में  भूमि  के  बड़े  पैमाने  पर  विकास  एवं  निपटान

 के  लिये  मंजूर  की  गई  योजनाओं  के  अनुसार  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  जीत  की  गई  भूमि  में  से  कभी  तक

 १२१६  एकड़  अविकसित  भूमि  २३  गह-निर्माण  सहकारी  समितियों  को  श्रावित  wera  दी  गई  है  ।

 विकास  के  बाद  २४  अन्य  सहकारी  समितियों  को  १३४  १/२  एकड़  विकसित  भूमि  दी  जायेगी  ।

 विश्वविद्यालय  के  विद्याथियों  के  रहन  सहन  को
 स्थिति

 1२५७१.  श्रीमती  लक्ष्मीबाई  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 )'  क्या  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  ats  की  भारत  के  विद्वेविद्यालयों

 के  विद्यार्थियों  के  रहन  सहन  की  स्थिति  सम्बन्धी  सिफारिश  कर  PENG-YE  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 गया  था  ;  कौर

 (  a)  ate  at,  तो  विद्यार्थियों  ने  कितने  प्रतिशत  प्रश्नों  का  उत्तर  दिया  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ato  हां  1  केरल  लखनऊ

 विद्यालयों  के  नमूना  सर्वक्षण  किया  गया  था  ।

 €.०७  प्रतिशत  तौर  ८.  o8  प्रतिशत

 अनुसंधान  श्रीराम  परियोजनाएं

 1२५७२.  श्री  इमाम  लाल  सर्राफ
 :  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि

 पिछले  पांच  वर्षों  में  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  में  सफल  श्रनुसंघान  किये  जाने  के

 बाद  भ्र ग्रिम  परियोजनाओं  के  जरिये  कितनी  परियोजनाओं  को  लागू  किया  गया  है  ;  शौर

 उद्योग  र  कृषि  क्षेत्र  में  प्रथम  प्रथक  ऐसी  कितनी  अग्रिम  परियोजनाओं  के  परिणामों

 का  वाणिज्यिक  स्तर  पर  प्रयोग

 क्या

 जायेगा  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  (ait  हुमायूँ  कौर  र

 बर्ष
 REYS-NE  से  PEGV-KA  तक  की  पर्वा

 घ
 में  विभिन्न

 प्रयोगक्ालाशों  में  ७७  afar

 संयंत्र  स्थापित  किये  गये
 |

 माननीय  सदस्य  का  ध्यान  वैज्ञानिक  तथा  श्रौद्योगिक  भ्रनुसं धान  परिषद  के

 वार्षिक  अर  प्रार्थी
 धिक  प्रतिवेदनों  की  कौर  दिलाया  जाता  है  ।  इन  प्रतिवेदनों  की  प्रतियां  संसद

 पुस्तकालय में  उपलब्ध  हैं  ।

 भ्रमित  भारत  सेवाओं  के  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  दिक्कतें

 1२५७३.
 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि  वर्ष  PERR- १-
 ६२  १९६२-६३

 में  प्रतीत  भारत  सेवायों  के  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  वे

 किस  प्रकार  की  थीं  ate  उन  में  से  कितनी  निपटायी  गई  हू  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री हज़र नवीस  )  :  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर

 एकत्र  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जावेगी  ।

 पुलिस  के  लिए  संहिता

 1२५७४.  श्री  हरिशचन्द्र  माथुर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पुलिस  की  श्राचार  संहिता  में  पुलिस  ate  जनता  के  बीच  भ  सम्बन्ध प्रौढ़

 सहयोग  बढ़ाने  का  उपबन्ध  है

 (a)  यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्या  है  ;

 यदि  इस  मामले  में  संघ  सरकार  ने  कोई  विद्वेष  प्रयत्न  किये  तो  वे  कया  हैं
 ?

 | गृह-काय  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हज़र नवीस )  हां

 (a)  पुलिस  भ्रष्टाचार  के  सिद्धान्तों  का  सम्बन्धित  भाग  निम्न  प्रकार  है

 पुलिस  को  यह  समझना  चाहिये  कि  उन  के  कर्तव्यों  का  पालन  करना

 जनता  के  सहयोग  पर  निभंर  है  ।  यह  उन  के  प्रचार  के  प्रति  जनता  का  प्रम॑थन

 प्राप्त  करने  सार्वजनिक  सम्मान  are  विश्वास  प्राप्त  करने  की  उनकी  योग्यता

 परिवार है  ।  जहां  तक  वे  जनता  का  सहयोग  प्राप्त  करने  में  सफल हो
 सकते

 इन  से  उन  के  कत्तव्य  पालन  में  शारी  रिक  बल  प्यार  जबरदस्ती  इस्तेममल करने की करने  की

 प्रा वश्य कता में  उतनी  ही  कमी  होगी

 पुलिस  को  सहानुभूतिपूर्ण  रवैया  अपनाना  चाहिये  उन  के  कल्याण  को  ध्यान  में  रखना

 चाहिये ।  उन  को  किसी  व्यक्ति  की  सम्पत्ति sear  सामाजिक  अस्तित्व  को

 ध्यान  में  न  रख  कर  हरेक  की  व्यक्तिगत  सेवा  करनी  चाहिए  तौर  मित्रतापूर्ण

 व्यवहार  करना  चाहिये  ate  उनकी  आवश्यक  सहायता  करनी  चाहिये  |

 पुलिस  लाचार  के  सिद्धान्त  बना  कर  के  राज्य  सरकारों
 को

 लागू  करने  के  लिये  भेजे  गये

 हैं
 ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार
 के

 अतिरिक्त  सभी  राज्य  सरकारों  ने  इन  को  लागू  कियां है  ।  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  इस  मामले  का  परीक्षण  कर  रही  है  ।

 faa  waar  में
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 होशियारपुर में  सोडियम  सिलीकेट  कारखाना

 1२५७५.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या
 खान  इंधन  मंत्री  होशियारपुर  जिले  के

 भूतत्वीय  सर्वेक्षण  के  बारे  में  ६  ERR  के
 भ्र तारांकित

 प्रशन  संख्या  ५३३  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  होशियारपुर  में  कोई  शीशा  कारखाना  अथवा  सोडियम  सिलीकेट

 स्थापित किया  जायेगा  ;

 कया  बड़ी  भारी  मात्रा  में  उपलब्ध  रेत  का  परीक्षण
 किया  गया है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 fara  कौर  इंधन  मंत्री  ष्ह्  दे०  :  नहीं  ।

 हां  ।

 सोडियम  सिलीकेट  के  अथवा  सामान्य  प्रकार  के  शीशे  के  निर्माण  के  लिये  उपयुक्त

 साइट  के  जै जोन  क्षेत्र  में  २००  लाख  टन  गढ़ी  मंसावल  क्षेत्र  में  े  क  लाख  टन  के  होने  का

 भ्रनुमान है

 प्राथमिक  स्कूलों  के  भ्रध्यापकों की  धाय

 1२५७६.  शी  प्र०  Fo  घोष
 :

 क्या  दिक्षा मंत्री  २३  क्षण  को ९९  कार  भ्रनुदानों की
 मांगों

 पर  बहस  के  उत्तर  में  लोक-सभा  में  दिये  गये  अपने  भाषण  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (a)  प्राथमिक  स्कूलों  के  अ्रध्यापकों  का  औसत  वेतन  १००  रुपये  किस  आधार पर  निकाला

 गया  है  ;  शौर

 प्रत्येक  राज्य  में  प्राथमिक  स्कूलों  के  भ्रध्यापकों  की  प्राप्त  are  कितनी  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2202/3]

 दिल्ली  में  पुलिस  क्यारियों की  संख्या

 ait  यद्यपि

 कपूर  सिंह
 1२५७७.

 |  थी  नरसिम्हा  रेड्डी

 leit  महा नन्द :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  पुलिस  कमंचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;

 क्या  ate  पदाधिकारी  भर्ती  किये  जायेंगे  ;

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या

 अंग्रेजी  में



 ARES  लिखित  saz  १  १९६३

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  QAvVUY  |

 wie  दिल्ली  पुलिस  के  लिये  ate  अफ़सर  शौर  कम  चोरियों का  दिल्ली  प्रशासन

 का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 पंजाब  में  अनुसूचित  जातियों
 ale

 पिछड़े  वर्गों  का  कल्याण

 1२५७८.  श्री  दलजीत  सिंह  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  २७  १९६३  के  भ्र तारांकित  प्रदान

 संख्या  १२१२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  व्यय-लेखा  सरकार  द्वारा  अ्रथद्य  स्वीकृत  लेख परीक्षकों  द्वारा  लेखा परीक्षित  किया

 गया  है  ;  कौर

 (a)  प्रभावित  धन  किन  मदों  पर  व्यय  किया  गया  है
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  चन्द्रशेखर )  आर  अपेक्षित

 कारी  राज्य-सरकारों से  मांगी  गई  जानकारी प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पैर  एक
 विवरण

 रखा
 जायेगा  ब |

 उत्तर  प्रदा  भूतत्वीय  सर्वेक्षण

 श्री  भक्त  दर्द ोन
 RAVE.

 थ्री  भागवत  at  area
 :

 कया  खान  इंधन  मंत्री  २५  १९६१  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  २४२१  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  किये  जा  रहे  कार्य  में

 2ERR  से
 तक

 क्या  प्रगति हुई  है
 ;

 जहां  पर  खनिज  निक्षेप  पाये  गये  हैं  वहां  उनको  निकालने  के  लिये  क्या  कार्रवाई

 की  गई  है  श्रद्वा  की  जायेगी  ;  कौर

 उत्तर  प्रदेश  में  सर्वेक्षण  एवं  खुदाई  कायें  के

 लिपे

 क्या  भावी  कार्यक्रम  बनाया  गया

 है
 ?

 खान  कौर  ईधन  मंत्री  के०  दे०  :  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग

 द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  किये  जा  रहे  कायें  में  PERL  से  श्राज  तक  हुई  प्रगति  का  संक्षेप  विवरण

 निम्न  प्रकार
 ञ
 &

 नैनीताल  फिर  शहरी  गढ़वाल  जिलों  के  हिस्सों  में

 २७६०  वर्ग  किलो  मीटर  के  क्षेत्र  में  १  ६३,३६०  न् पभाने  पर  व्यवस्थित  भूगर्भीय  मानचित्रण  कियया

 गया  ।  चमोली  जिले  में  कच्चे  तांबे  wie  मिरजापुर  जिले  में  चूना  जौनपुर  जिले  में

 रेह  fast  ate  शहरी  गढ़वाल  तथा  देहरादून  जिलों  में  चट्टान  फास्फेट  के  लिये  8:32, Fc50 ०  कौर  बड़े

 पैमाने  पर  १८५  वर्ग  किलो  मीटर  के
 क्षेत्र का

 विस्तृत  मान-चित्रण  किया  गया  ।

 खनिज  अन्वेषण  :  चमोली  जिले  में  तांबा  तौर  सिक्का  |  खोल  कौर  नागर  में  चट्टानों  पर

 तांबा  कारबोनेट-लेप  (coating)  देखे  गये  ।  करवाई  तौर  सालना  नामक  स्थानों  के

 पास  पुरानी
 खानों  के  चिन्हों  का  पता

 काला  ा कन्न्
 लगा  ।

 वहां

 पर
 कार्य  प्रगति

 पर  है
 '  क य

 मूल  अंग्रेजी  में
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 का  नर orrf: म्भक  सर्वेक्षण  गया जौनपुर  जिले  में  रेह  मिट्टी  ।  रेह  मिट्टी  की  विद्यमानता

 टहरो  गढ़वाल  ait  देहरादून  जिलों  नें  चट्टान  फास्फेट  ।  वहां  पर  गढ़ा  करना  ग्रोवर  खाई

 खोदने  का  कार्य  किया  गया  ।  ३७२  नमूनों  कौर  vo  frst  (nodules).  को  इक्ट्ठा  किया

 गया  ate  विश्लेषण  के  लिये  भे  जा  गया  ।  उनके  परिणामों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 मिर्जापुर  जिले  में  gaze  ग्रेड  चूना  पत्थर  मिर्जापुर  कौर  दाह बाद  सीमा  के  पास  कैच  भ्र ौर

 पोखरियाल  गांवों  के  fra  सोन  नदी  के  उत्तरी  तरफ  के  साथ  रोहतास  चूना-पत्थर  की  पट्टी  में  फ्लैक्स

 ग्रेड  चूना-पत्थर  के  लिये  विस्तृत  जिस  में  बड़े  पैमाने  पर  मान  चित्रण खाई  व्यवस्थित

 मान-चित्रण  ait  व्यघन  काय  दाखिल  है  ;  काय  जा  रहा  2° 2000  TAIN  पर  ०  ovy

 वर्ग  किलों  मोटर  के  क्षेत्र  का  बड़े  पैमाने  पर  भान-चित्रण  म्बाह  RVo  ३४५  मीटर  का  व्यसन  कार्य  किया

 गया  ।  meteor  कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 मिर्जापुर  जिले  में  कोयला  |  व्यक्त  दित्ता  का  निरीक्षण  किया  गया  गौर  मिर्जापुर  जिले  में

 स्थित  सिंगरौली  कोयला  क्षेत्र
 के

 भाग  में  १०७४  मिलियन  मीटरी  टन  के  संचथों  का  अनुमान

 लगाया  गया  |

 अल्मोड़ा  जिला  के  सी सखानी  क्षेत्र  में  सिक्का  अ्रौर  जस्ता  लिये  wafes  श्रवण

 कायें  किये  जा  रहे  हैं  ।

 इंजीनियरी  भूविज्ञान  ७  निम्नलिखित  परियोजनाओं  का  इंजीनियरी  भूव्ज्ञि  न

 अन्वेषण  कार्य  कि  गया

 रान  गंगा  डैन  गंगा  श्र  भागी  रिधी  नदियों  पर  डैम  भाली  हाई डेल

 राजघाट  शर  दौरपुरम  हाईडल  यमुना  हाईडल  कोबरा

 हाई डेल  गंगा  नदी  वादी  संग्रहालय  तथा  हाईडल  way

 are  वारानसी  जिलों  में  छोटी  सिचाई  माटा टीला  डम  परियों

 मसूरी  के  नीचे  बतावटी  झील  के  लिये  मुसाब हन् दे  सिचाई

 ry  oo
 पूर्णा गिरि  डम  भेजा  सिचाई  कार्ल्स  री  सड़क

 ताल  चक्कर  (Tate)  केशान  कोंच
 चन्दना  डैम

 कोटि  मेल  केन  हाईडल  परियोजना  कौर  सारदा  वादी
 हाईडल

 स्कीम  ॥

 भास्कर  जल  श्रन्देषण  :  झांसी  जिले  में  बिना  क्षेत्र  ;  ननिहाल  जिले  में  मलदवानी  अर

 लाल कुं प्रा  ;  इज्जतनगर  क्षेत्र  ;  बरेली  ;  जालौन  गाजियाबाद  और  हेमपुर  क्षेत्र  में  जल

 प्रदाय  अन्वेषण  कार्य  किये  गये  ।  अ्रकबरपुर-जौनपुर  प्रादेश  शौर  कानपुर  जिले  के  चुने  हुये  क्षेत्रों  में

 भू स्थित  जल-अ्रब्यंथन  कार्य  किया  गया  ।  गोरखपुर  कौर  सहारनपुर  में  नलकूप

 स्थलों  का  चुनाव  किया  गया  ।  मिर्जापुर  कौर  हमीरपुर  जिलों  में  भू-जल  विज्ञान

 संबंधी  अन्वेषण  कार्य  और  इलाहाबाद  जिले  में  कूप-सुची  कार्य  faa  गये  ।

 खान  शर  खनिज  तथा  एक्ट  की  धारा  १७(२)  के  अ्रन्तगंत

 सिंगरौली  कोयला  क्षत्र
 के  कई  हिस्से  उत्तर  प्रदेश  में  विस्तृत  प्रमाणित  कार्यों  के  लिये  दिखायें  गये  है

 दूसरे  खनिजों  के  बारे  विभिन्न  खनिज  विद्यमानताश्रों  की  संभाविताश्रों  की  स्थापना  के

 लिये  भूगर्भीय  ग्रत्वेषण  कार्य  प्रगति  पर
 है  कौर  कभी  वह  समय  नहीं  पहुंचा  है  जबकि  समूप्यजन  के

 लिये  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  सके  |
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 उतर  प्रदेश  में  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  तीसरी  योजना  के  भाखरी  तीन

 सालों  के  दौरान  में  निम्नलिखित  wal  सर्वेक्षण  को  करने  का  प्रस्ताव  है  ——

 |  4  झांसी  art  निकटस्थ  जिलों  में  बुन्दे  खंड  ग्रेनाइट  के  भूगर्भीय  भान  चित्रण  कार्य  को

 जारी  रखना  ।

 नैनीताल  जिले  का  भूगर्भीय  मान  चित्रण  ।

 भ्रल्मोड़ा  जिले  का  भूगर्भीय  मान  चित्रण  |

 टाकिया  जिले
 में

 बिरयानी  चट्टानों  का  भूगर्भीय मान  चित्रण  ।

 गढ़वाल  जिले  का  भूगर्भीय  मान  चित्रण  ।

 शहरी  गढ़वाल  जिले  का  भूगर्भीय  भान  चित्रण  |

 9  सुलतान  फैजाबाद  गोंडा  जिलों  में  रेह  मिट्टी  की  विद्यमान ताओ ओं  का  परीक्षण  ।

 मिर्जापुर  जिला  के  सिंगरौली  परगना  में  झोंकी  गांव  में  कच्चे  लोहे  की  विद्यमानता हों
 का  भ्रस्बेषण  |

 मिर्जापुर  जिले  के  सिंगरौली  परगना  में  मोदी  कौर  परासी  गांवों  के  पास

 पत्थर  निक्षेपों  का  अन्वेषण  |

 १०  मिर्ज़ापुर  जिले  के  मुरधोरा  और  रन् थो बा  नामक  स्थानों  पर  कच्चा  सिक्के  की

 अभिकथित  विद्यमानताओ्ओं  का  अन्वेषण  |

 मिर्जापुर के  दूधी  परगना  में  बघार  मलदेव  के  पास  चूना  पत्थर  के
 निक्षेपों

 का  अन्वेषण

 श्र  मिर्जापुर  जिले  के  सिंगरौली  परगना  में  बन्सी  गांव  के  पास  भ्रामक  की  विद्यमानताश्रों

 का  शभ्रन्वेषण  |

 रे  मिर्जापुर  जिले  के  सिंगरौली  परगना  में  परासी  बन्सी  नामक  स्थान  पर  कौर  दूधी

 परगना  में  खे  किरेवानी  ate  जिनीवा  नामक  स्थानों  पर  चेना  मिट्टी  की

 अभिकथित  बविद्यमानताश्ों  का  अन्वेषण  ।

 9 ry
 गढ़वाल  जिले  में  धामपुर-पोखरी कौर  नप  क्षेत्रों  मं  तांबे

 gx  शहरी  गढ़वाल  जिले  के  डगर  कौर  कपरोली  शादी  wat  तर  तांबा

 निक्षेपों  का  अन्वेषण  |

 सारदा  नदी  क्षेत्र  में  भूगर्भीय  भ्रन्वेषण  |

 १७  राज्य  के  सख्त  चट्टान  क्षेत्रों  के  चुने  हुये  भागों  का  व्यवरिथत  भूमिगत  जल  र
 दं  क्षण  |

 Qc  गढ़वाल  में  waitaa nN  तरीकों  द्वारा  कच्चे  तांबे  की  विद्यमानत।झों  विस्तृत

 प्रेषण  |

 उच्च  न्यायालयों में  लेख  याचिका

 1२५८०.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  में  केन्द्रीय  शर  अखिल  भारत  सेवाओं  के  व्यक्तियों

 ने  केन्द्रीय  सरकार  के  विरुद्ध  कितनी  लेख  4ifaara  दायर  की  are  उनका  क्या  परिणाम  निकला  ;

 कौर

 fat  aust में
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 इनसे  सरकार  ने  यदि  कोई  निष्कर्ष
 तो

 वह  क्या  है  कौर  स्थिति  को  सुधा  रने ~  a.
 के  लिये  ufc  कोई  कदम  उठाये गये  तो  बे

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  अपेक्षित  जानकारी  तत्काल

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  यह  एकत्र  की  बका ज (यंगी  शोर  यथासंभव  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जावेगी  ।

 wat  ही  नहीं  उठता  |

 ध्रुमिर  भारतीय  पदालि  में  पदाधिकारियों के  विरुद्ध  जांच

 1२५८१.  श्री  हरिश्चद्र  AAT:  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  में  विशेष  पुलिस  संस्थान  द्वारा  अखिल  भारत  पदाली

 में  कितने  पदाधिकारियों  के  विरुद्ध  जांच  की  at  उनका  क्या  परिणाम  निकला  ;  कौर

 विशेष  पुलिस  संस्थान  कौर  नये  स्थापित  किये  गये  जांच-ब्यूरो  के  काम  में  क्या  संबंध

 १गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  (F)  तीन

 समय  |  ह  परिणाम

 १६६०  g  सेवा  से  हटाया गया

 PEEL

 १९६२  र  जांच  पड़ताल  जारी

 है  ।

 दिल्ली  विशेष  पुलिस  संस्थान  केन्द्रीय  जांच-ब्यूरो  की  छः  में  से  एक  है  कौर

 इसका  नाम  जांच  प्रौढ़  भ्रष्टाचार  निरोध  विभाग  एंड  एन्टी  करप्शन  है  ।

 इस  विभाग  के  कृत्यों  का  ब्योरा  संलग्न  हे  नोट  में  दिया  गया  [qeererery  में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  2292 /K2]

 जेनेवा  को  भारतीय  वैज्ञानिक  दिष्टमण्डल

 श्री  वासुदेवन नायर  :
 1२५८२.

 att  सिद्धपुर  प्रसाद

 क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विकासोन्मुख  देशों  की  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिये  जेनेवा  में  हाल  में  हुई
 वैज्ञानिकों  are  अ्रथेदात्रियों  की  बैठक  में  गये  भारतीय  शिष्टमंडल  के  सदस्य  कौन-कौन  कौर

 क्या  भारतीय  शिष्टमण्डल  ने  कोई  प्रतिवेदन  दिया है  ?

 श्रनुसन्घान  शरीर  सांस्कृतिक  कायें  हुमायूँ
 :  जेनेवा  में

 '४  फरवरी  से  २०  FeER  तक  हुए  कम  विकसित  क्षेत्रों  के  हित  के  लिये  विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी

 के  लागू  किये  जाने  सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्र  सम्मेलन  में  गये  भारतीय  शिष्टमंडल  में  निम्नलिखित

 सदस्य थे

 प्रोफेसर  एम०  एस०  योजना
 आयोग

 ;

 १मूल  dist  में
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 प्रोफेसर  पी०  सी०  सदस्य  योजना  way  ।

 डा०  एच०  Yo  चरण  शक्ति  विभाग

 डा०  एस०  एच  वैज्ञानिक  ate  प्रौद्योगिक  waters  परिषद  ।

 डा०  एम०  एस०  परामर्शदाता  योजना  आयोग  |

 डा०  वी०  के०  कार  वी०  इन्स्टीच्यूट  श्रॉफ़  इकानामिक  ग्रोथ  |

 डा०  एस०  ग्राम  व्यक्त  योजना  अ्रायोग  |

 श्री  Gio  कार  डी०  अन्य  एयर  इण्डिया  |

 श्री  Fo  करार  के०  अ्रायगर  उप-बेतार  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय

 र  waite  उड्ड्यन  विभाग )

 20  श्री  Vo  एस०  में  संयुक्त  राष्ट  के  योरोपीय  कार्यालय  में  भारत  के  स्थायी

 प्रतिनिधि  जेनेवा  में  ही  शामिल  :

 ११  श्री  एस०  के०  भारत  का  जेनेवा

 प्रशासनिक  सम्पर्क  के  लिये  शिष्टमंडल  का  सचिव  निब  ः
 किया  गया  |

 नही ं।

 भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  के  भ्रन्तगंत  निरुद्ध  व्यतीत

 RUS  श्री  कछवाय  :  क्या  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  के  अन्तर्गत  सम्पूर्ण  देश  भारतीय  जनसंघ  दल  सम्बन्धित

 कितने  व्यक्तियों  को  2  PER  तक  गिरफ्तार  किया  ah

 उनमें  से  कितनों  को  १  १९६३  तक  रिहा  कर  दियां  गया
 ?

 गह-काय  मंत्रालय  राज्य-मंत्री  हज़र नवीस )

 किसी  को  नहीं  ।

 इंजीनियरिंग  के  विद्याथियों  के  लिये  बीनाई  का  स्तर

 | भी नवल प्रभाकर नवल  प्रभाकर

 श्री  बाल्मीकी
 1२५८४

 श्री  राम  ara  यादव

 क्या  वैज्ञानिक  श्रनसंघान  और  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  कया  यह  सच  है  कि  इंजीनियरिंग  कालेजों
 में  प्रवेश  के  लिये  किसी  विद्यार्थी  की

 ठीक  बीनाई  चकमें  के
 -  ४५.  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिये

 क्या  यह  ut  सच  है  कि  बड़ी  वाणिज़्यिक  सार्थों  जसे  टाटा  भ्रामरी  एण्ड  स्टील  कम्पनी

 अथवा  इण्डियन  बाइरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  में  नौकरी  के  लिये  एक  इंजी  नियर  की  ठीक  बीनाई

 -२.०  Waa  से  अ्रधिकਂ  होनी

 अंग्रेजी  में

 slaldaid. etandard tEye  sight
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 सरकारी  सेवा  में  प्रवेश  के  लिये  किसी
 इंजी  नियर

 की  निर्धारित  बीनाई
 कया  कौर

 क्या  सरकार  इस  मामले  में  समानता  लाने  का
 प्रयत्न  करेगी

 ?

 अनुसन्धान  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  :  नहीं  ।

 सरकार  को  इस  बारे  में  पता  नहीं है  ।

 इंजीनियरिंग  सेवाओं  के  लिये  निर्धारित  सतर  निम्न  प्रकार है
 :

 qt  की  स्वच्छ  दृष्टि  दूर  की  खराब  दृष्टि

 ६९  &/&

 अथवा  अथवा

 ६६  ६१२

 प्रइन  ही  नहीं  उठता

 दिल्ली  के  ग्रामीण  क्षेत्र  में  सड़क  का  निर्माण  पूरा  न  होना

 २५८५.  श्री  नवल  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रधान  मंत्री
 जी

 ने  दिल्ली  के  ग्रामीण  क्षेत्र  में  मुंडका  से  कराना  तक

 रानी  खेड़ा  होकर  जाने  वाली  सड़क  का  उद्घाटन  १९५४  में  किया  wk

 यदि  तो  गत  नौ  वर्षों  में  इस  सड़क  के  पूर्ण
 न

 होने  का  क्या  कारण  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  हां  ।

 भूमि
 के  न  मिलने  के  क्योंकि  मुंडका  के  ग्रामीण  अपनी  भूमि  छोड़ने  के  लिये

 तेयार  नहीं  हैं

 दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  हिन्दी  का  प्रयोग

 २५८६.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  प्रशासन  ने  १९६२-६२  में  हिन्दी के  प्रयोग  में  कया  प्रगति  की  a

 दिल्ली  प्रशासन  के  सरकारी  काम-काज  में  हिन्दी  का  प्रचलन  कब  तक  हो  जाने  की

 वादा है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  ae  एक  विवरण

 संलग्न  है  |

 विवरण

 हिन्दी  के  प्रयोग  जो  ae  तक  हुई  उसका  विवरण  नीचे  है

 (१)  पुलिस  विभाग  शर  डिप्टी  कमिश्नर  के  कार्यालय  में  सरकारी  कागजों  की  प्रतिलिपि

 हिन्दी  में  देने  का  श्रबस्थ  किया  गया  है  ।

 मूल  भरंग्रेज़ी  में
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 (२)  उत्तर  गुजरात  व  बिहार  की  सरकारों  तथा  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन

 से  हिन्दी  में  पत्र-व्यवहार  करने  की  व्यवस्था  की  गयी  है  |

 3
 (  )  यथासंभव  मामूली  टिप्पणियों  कौर  पत्र-व्यवहार  में  हिन्दी  का  प्रयोग  किया  जाता  है  ।

 हिन्दी  में  प्राप्त  चिट्ठियों  का  उत्तर  हिन्दी  में  दिया  जाता है  ।

 (४)  प्रपत्रों  को  हिन्दी  में  भी  जारी  किया  जाता  है  ।

 (५)  प्रयास  के  प्रत्येक  विभाग  में  हिन्दी  के  प्रयोग  की  प्रगति  को  देखने  के  लिये  एक

 उच्च  अधिकारी  नियुक्त  किया  गया  है  |

 (६)  सभी  साइन-बोझ  तथा  नाम-पट्ट  हिन्दी  में  भी  बनवाये  गये  हैं  ।

 (७)  FERQR—KA  के  ग्रन्थित  दिल्ली  प्रशासन  के  २३,३८३  कर्मचारी  केन्द्रीय
 सरकार  की

 हिन्दी  प्रशिक्षण  योजना  के  अधीन  होने  वाली  विभिन्न  परिणामों  में  सम्मिलित  हुए  ।

 इनके  अतिरिक्त  १४५०  कर्मचारियों  ने  हिन्दी  टाइप राइटिंग  में  भी  प्रशिक्षण  प्राप्त

 कियां  |  2 &RR  से  श्रादयलिपि  प्रशिक्षण  भी  आरम्भ
 कर

 दिया
 गया  है  ।

 र  इलों  में  हिन्दी  में  टिप्पणियां  लिखने  व  पुलिस  विभाग  तथा  अदालतों  के  काम  में  हिन्दी

 के  प्रयोग  को  ale  प्रतीक  बढ़ाने  का  विचार  है  ।  गजट  के  दिल्ली  से  सम्बन्धित  भाग  में  अधिसुचनाग्रों

 anf  को  भी  हिन्दी  में  प्रकाशित  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 कालीकट  में  क  लिये  पोलीटेक्निक

 पोट्टेकाटू

 qo 1२५८७.

 an  वैज्ञानिक  ध्रनुसंघान  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 8)  कालीकट  में  महिलाओं  के  लिए  एक  पोलीटैक्निक  स्थापित  करने  में  क्या  प्रगति  हुई

 इस  के  कब  तक  आरम्भ  हो  जाने  की  सम्भावना

 इस  में  किस  प्रकार  का  श्रष्ययन  होगा  ate  कितने  विद्यार्थी  दाखिल  किये  atc

 वर्ष  Peg REV  के  लिये  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गयी  है
 ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसन्थान  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री
 (att  मायन

 :  राज्य

 सरकार  से  प्राप्त  रिपोर्ट  के  3.0  पोलीटैक्निक  के  लिये  उपयुक्त  स्थान  लिया  जा  रहा  है  कौर  तमंचा  री

 भर्ती  किये  जा  रहे  हैं  ।

 १९६३-६४  में  ।

 area  में  निम्नलिखित  पाठ्यक्रम  चालू  किये  जायेंगे  कौर  प्रत्येक  में  २०  विद्यार्थी  होंगे  :

 (2)  व्यापारिक  पत्र-व्यवहार  समेत  स्टेनोग्राफर  कौर  सचिवालय  प्रक्रिया  ।

 (२)  सिविल  इंजीनिर्यारग
 डपट

 पवनदीप
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 पड  तै दाख  o5y  लिखित  उत्तर  ५६७५

 (3)  पोशाकों  के  डिज़ाइन  कौर  इस  बनाना
 |

 qs  १९६३-६४  के  लिये  राज्य  बजट  में  GAX,008  रुपये  का  उपबन्ध किया  गया  है
 !

 कन्ना तर  में  पोलीटेक्निक

 गर्द
 J  थ्री  Reza

 श्री  fo  धन  राघवन

 जपा  बेज्ञातिक  wadqara  कौर  सांस्कृतिक-काय  मंत्री  यह  बताने  की  : 11  करेंगे  कि

 क्या  कश्मीर  स्थित  सरकारी  योलीटक्नोक  में  वि  शियों  की  a  ear  बहले  का  प्रस्ताव है

 यदि  तो  किस  हद  तक

 दस  संस्था  में  शिक्षा  सुविचारों  में  निर्धारित  स्तर  प्राप्त  करने  में  क्या  प्रगति  की  गई

 z
 ्

 शोर

 ६  ~
 वर  १९६३-६४  के  लिये  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  मंजूर  की  गयी  है  ?

 पवेज्ानिक  अ  तु सं धात  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्रो  garg  हां
 ।

 ६६  स्थान  ।

 eer  oy मिति  ग्रपेक्षित  पति  रिक्त  शिक्षा  afar
 {7)  दक्षिणी  प्रान्त  द  दख  ait  a  गानों  का  प्राक्कलन  कर  रही  है  tt

 केन्द्रीय  सरकार  पुरानी  प्रथा  के  अनुसार  ५०  प्रतिशत  श्रनतुदान  देगी  |

 दिल्ली  में  उच्च  स्पा यालय

 भी
 प्र ०  धन  राघवन

 श्री  agar

 कया  गह-राय  मं  ह  बताने  को  कृप  करेंगे  कि

 (a)  क्या  दिल्ली  विधि जीतो  संघ  ने  राजधानी  में  मूल  कौर  अ्रवीलीय--दोनों  क्षेत्राधिकार

 समेत  एक  पाक  उच्च  न्यायालय  स्थापित  करने  की  मांग  की  कौर

 क्या  इस  प्रस्ताव  का  परीक्षण  किया  गया  है  दौर  इस  मामल  में  निर्णय  कर  लियां

 गयां  ह ै?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 :

 भार  त  सरकार  को  हाल  में  ही

 की  विधिजीवी  परिषद्  से  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  मिल  है  जिस  में  पिक  ने  दिल्ली  में  मूल

 क्षेत्राधिकार  वाले  एक  स्वतंत्र  उच्च  न्यायालय  की  मांग की है

 नहीं  ।
 ee

 मल  ् स्रग्र ल् ज पी  में पैसे

 (Ai)
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 करत  में  तकनीकी  संस्थानों  के  लिये  छात्रावास

 1२५६०
 1  श्री  पोट्टेकाट्ट '

 भो  + ' ह  qo  राघवन :

 कया  वैज्ञानिक  area  att  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  war  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  तकनीकी  संस्थापकों  में  भ्ध्यय्न  करने  वाले  forarrfenrY  के (Sula  |
 tz

 लये  छात्रावास

 बनाने की  योजना  है  ;

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  योजना  के  लिये  कितनी  रकम  मंजूर  की  है  ;  कौर

 ये  किन  स्थानों  पर  बनाये  जायेंगे  प्रौढ़  वर्ष  FER R-EY  में  किन  केन्द्रों  में  काम  प्रारम्भ

 किया  जायेगा ?

 विजातीय  भ्रतुसं घान  सांस्कृतिक-कार्य सत्री
 :  हां  ॥

 श्रमी  तक  केरल  कुछ  तकनीकी  संस्थाओं  में  छात्रावासों  के  निर्माण  के  लिए  कुछ

 99.59  लख  रुपये  का  ऋण  मंजूर  किया  गया है
 ।  इस  में  से  ४८

 .
 ४७  लाख  रुपये  खर्च  fa

 चुके  हैं
 ।

 (1)  [१]  निम्नलिखित  तकनीकी  संस्थाओं  में  छात्रावास  बन  चुके  हैं  :

 (१)  इंजी निर्वा रंग  त्रिवेंद्रम  ।

 (2)  महाराजा  टेक्नीकल  त्रिचूर  ।

 (३)  गवर्नमेंट  कला मसरी  |

 (¥}  इंजी निर्वा रंग  त्रिचूर  ।

 (५)  गवर्नमेंट  कोज़ीकोड  ।

 [2]  निम्नलिखित  संस्थाओं  में  छात्रावास  निर्माणाधीन  हैं  :

 (१)  एन०  एस०  एस०  पंडाल  |

 (2)  कार्मल  श्रल्लप्पी  |

 (3)  श्री  नारायण  क्वि लोन  |

 (४)
 जांगल  कुंजू  मुदलियार  कालिज  श्राफ  क्वि लोन  ।

 (x)  रीजनल  इंजीनिर्वारंग  कालीकट  ।

 (<)  गवर्नमेंट  कलानाथ  |

 (o)  थियागराजार  श्रलगप्पानगर  :

 [3]  उपरोक्त  के  अतिरिक्त  वह  १९६३-६४  में  निम्नलिखित  dara  में  छात्रावासों  के

 निर्माण  के  लिये  ऋण  मंजूर  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  :

 (2)  गवन  कमेन्ट  कोट्टायम  |

 (२)  सेन्ट्रल  त्रिवेन्द्रम  ।

 (3)  गव  कमेन्ट  पेरिन्थालमाना

 (¥)  एन०  एस०  एस०  कालिज  अफ़  पाल घाट  |

 मल  wet  में



 लिखित  उत्तर  ६७७ ११  acy

 (५)  श्री  राम  वाला पद  |

 (६)  UFo  ए०  कालिज  arm  |

 कन्ना नूर  कौर  कालीकट  में  जूनियर  टेक्नीकल  स्कूल

 1२५६१.  :

 ‘att  झ०  ब०

 वैज्ञानिक  भ्र मु संधान  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कन्ना नूर  भर  कालीकट  स्थित  इंडस्ट्रियल  स्कूलों  को
 जूनियर  टेक्नीकल  स्कूलों  में

 बदलने  की  योजना  है  ;

 क्या  उन  को  इस  क्षेत्र  में  सब  से  समीप  वाले
 पोलीटक्नीकों

 से  सम्बद्ध  करने  का  भी

 प्रस्ताव  है  ;  कौर

 (a1)  यह  योजना  कब  क्रियान्वित  की  जायेगी  कौर  इस  कार्य  के  लिये  ae  १९६३-६४ के

 लिये  कितनी  रकम  की  केन्द्रीय  सहायत  मंजूर  की  गयी है  ?

 वैज्ञानिक  भ्नुसंघान  शौर  सांस्कृतिक-का्ये  मंत्री  हमा यून  कबीर  )
 :  (*)  भोर

 हां  ।

 (7)  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  जानकारी  के  झ्रनुसार  यह  योजना  TT  PERR-EY  में
 क्रियान्वित

 की  जावेगी  ।  केन्द्रीय  अनुदान  की  रकम  के  बारे  में  वास्तविक  व्यय  के  आघार
 पर

 निर्णय  किया

 जायेगा  |  परन्तु  वं  मान  प्राक्कलन  एक  लाख  रुपये  का  है  |

 लहाख का विकास का  विकास

 1२५६२.  भी  अटा  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९६२-६३  में  लद्दाख  के  विकास  के  लिये  कितना  रुपया  रखा  गया  |

 व्यय  किये  गये  रुपये  के  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  क्या  हैं  ;  कौर

 स्थापन  तथा  प्रशासी  कर्मचारियों  पर  कितना  व्यय  gut  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  ६१.५२  लाख  रुपये

 २०  लाख  रुपये  ।

 २.५०  लाख  रुपये  ।  इस  में  wea  अधिकारी व्यय  में  भारत  सरकार का  भाग  भी

 सम्मिलित  है  ।

 पिछड़े  बर्गे  का  कल्याण

 QYe2.  भी  नवल
 प्रभाकर

 :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 योजना  शभ्रायोग  की  प्लैन  प्रोजेक्ट  समिति  ने  सामाजिक  कल्याण  कौर  पिछड़े  वर्गों

 के  कल्याण  सम्बन्धी  जो  अध्ययन  दल  नियुक्त  किया  था  उस  की  रिपोर्ट  के  अनुसरण  में  सरकार  ने

 कौन  से  कदम  उठाये  हैं  ;

 अंग्रेजी  में
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 इससे  निकलने  वाले  परिणाम  का  ब्यौरा  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  तथा  तृतीय  पंचवर्षीय

 रोजना  तैयार  करते  समय  इस  अध्ययन  दल  की  सिफारिशों  पर  विचार-विशद  किया  गया

 श्र  तृतीय  योजना  की  स्कीमों  को  कार्यान्वित  करते  समय  उन  का  ध्यान  रखा  जा  रहा  है  ।

 दिल्ली  में  भ्रनुसूचित  जातियों  के  विद्याथियों  को  मैट्रिक  बाद  की  छात्रवृत्तियां

 QrEv  भरी  नकल  प्रभाकर  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  कया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  के  कालेजों  में  पढ़ने  वाले  अनुसूचित  जातियों  के  छात्रों

 पिछड़े  वर्गों  मेट्रिक  पास  करने  के  बाद  छात्रवृत्तियां|देने  की  योजना  के  श्रन्तगंत  १९६२-६३

 के
 लिये  ८  १९६३  तक  छात्रवृत्तियां प्राप्त  नहीं  हुई  थीं  ;  शौर

 (a)  यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मंत्री  का  ा  :  हां  |

 (@)  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  विद्याथियों  के  चुनाव  को  भ्रान्ति  रूप  दिये  जाने  में  देरी  की

 बजह से  कालेजों  दारा  उन्हें  अदायगी  नहीं  की  जा
 किन्तु

 संस्थानों  के  प्र धानों  ने  छात्रवृत्ति

 की  राशि  ३१  १९६३  से  पहले ही  निकाल ली  थी  कौर  सम्बन्धित  विद्यार्थियों को  '  अदायगी

 की  जा  रही  है  ।

 राजस्थान  म  डकैतों  को  समाप्त  करने  के  लिये  भारत-पाक  श्रान्दोलत

 _  शो  प्र०  to  चक्रवती  :
 TRARY.

 श्री  yo  ख०  बर्रा

 बया  गृह-कर्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  सीमा  पर  shat  के  गिरोह  को  समाप्त  करने  के  लिये १

 संयुक्त  भारत-पाकिस्तान  आन्दोलन  का  परिणाम  यह  ears  कि  अप्रैल  १९६३  के  आरम्भ  में  ५

 डाकू  मारे
 गये  कौर  ४  पकड़  लिये  गये  हैं  ;

 क्या  उन  से  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  गोला-बारूद  तथा  हथियार  बरामद  हुए  हैं  ;  कौर

 सारे  गिरोह  को  समाप्त  करने  के  हेतु  इन  संयुक्त  प्रयासों  को  जारी  रखने  के  लिये  कौर

 कया  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 :  भारतीय  सीमा  के  कार-पार

 के  डकैतों  को  समाप्त  करने  के  लिये  पाकिस्तान  ag  कौर  राजस्थान  डालती-विरोधी  दल  तथा

 सदस्य  पुलिस  द्वारा  संयुक्त  कार्यवाही  १  PeRR  को  शुरू  की  गई  थी  कौर
 वह

 ८

 १९६३  तक  जारी  रही  ।  कार्यवाही  के  दौरान  एक  डाक  गोली  से  मारा  गया  था  ;  गिरोह  का  कथित

 सरदार  तथा नौ  सत्य  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  थे  |

 (a)  डाकघरों  से  कुछ  हथियार  कौर  गोला-बारूद  बरामद  किये  गये  थे

 जब  कभी  जरूरी

 होगी
 एसे  संगीत  प्रयासों  का  किया  जाना  जारी  रहेगा  ।

 ——

 अग्रेज़ी  में
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 भारत  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  केन्द्र

 1२५९६.
 डा०  सक्मीमल्ल  सिंधवी  :  क्या

 दिक्षा  मंत्री
 यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्ली  में  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  केन्द्र  इन्टरनेशनल  को  चलाने

 के  उत्तरदायी  संगठनात्मक  व्यवस्था  क्या  है

 केन्द्र  द्वारा  कुल  कितना  स्थान  दिया  गया  है  तथा  क्या  केन्द्र  की  सुविधायें  लोगों  के  किसी

 विलोम  वर्ग  तक  ही  सीमित  हैं  ;  कौर

 केन्द्र  से  होने  वाली  अनुमानित  कया  है
 ?

 दीक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र

 नेपाल  सेन्टर  संस्था  प ंजीयन  १८६०  के  अधीन  पंजीबद्ध  एक  स्वयंसेवी  संगठन  है

 झपने  नियमों  तथा  विनियमों  ate  संस्था  के  सीमा  नियम  के  ware  चलाया  जाता है  ।

 केन्द्र  के  पास  ६४  शैय्याओं  वाला  एक  होस्टल  है  ate  इस  का
 प्रयोग  प्रबन्धकों  द्वारा

 निमंत्रित  होता  है  ।

 सरकार  को  केन्द्र  से  जोकि  एक  गैर-सरकारी  संगठन  कोई  राय  नहीं  होती  ।

 लक्का दीव में  विवाह  झर  सलाम

 1२५६७.  ट
 +..* हू*  ब०

 भी  पोट्रेकाट्र

 कया
 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  लक्का दीव  के  संघ  क्षेत्र  में  छोटी  वायु  में  विवाह  कौर  तलाक  बहुत  प्रचलित

 ?

 तलाक  के  बाद  पत्नी  के  लिए  निर्वाह-व्यय  उपबन्ध  करने  वाला  कोई

 कानून या  विनियम  है  ;  कौर

 (7)  इन  द्वीपों में  समाज  सुधार  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए गए  हैं  ?

 गृह-कार्य  मत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  बाल  विवाह

 १९६२९ इस
 क्षेत्र  में

 लागू  नहीं  है  प्रौढ़  इसलिये  छोटी  ary  में  विवाह  कौर
 तलाक  होते हैं

 ।

 (a)  रूढ़िगत  मुस्लिम  विधि  के  अ्रधीन  तलाक  के  बाद  पत्नी  को  निर्वाह-व्यय  दिया  जाता

 है  परन्तु  इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  संविहित  उपबन्ध  नहीं है  ।

 बाल  विवाह  PERE  के  इस  क्षेत्र  तक  प्रसार  का  प्रदान  विचाराधीन  है  ॥

 अध्यापक  परियोजना

 sf  निगम
 1२५६८.

 थी  महेश्वर  नायक
 :

 कया  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  यूनेस्को  से  सहयोग  के  लिये  भारतीय  राष्ट्रीय

 आयोग  द्वारा  गठित  की  जाने  वाली  यूनेस्को  की  WEqTTR  परियोजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें

 क्या  हैं  ?

 नल  परं ग्रेजी में



 ६८०  लिखित  उत्तर  बधवार  १  सई  gq

 दिक्षा  मंत्रो  ष्ह्  तबे ०  सोमाली )  :  यूनेस्को  से  सहयोग  के
 लिये  भारतीय  राष्ट्रीय

 आयोग  ने  यू  केस्को  की  संयुक्त  विद्यालय  परियोजना  के  अनुसार  अन्तर्राष्ट्रीय  एकमत्य  में  शिक्षा  के  लिये

 एक  परियोजना  आरम्भ  की  है  प्रत्येक  राज्य  से  लगभग  २०-३०  माध्यमिक  पाठशालाओं  भ्रध्यापक

 कालेजों  को  परियोजना  में  भाग  लेने  के  लिये  निमन्त्रित  किया  गया  भागलेवा  संस्थायें तीन  बीवियों

 से  सम्बन्धित  प्रयोगात्मक  कार्य  करेंगी  भ्रमण  देशों  के  बारे  में  मानवीय  प्रतिकार  शौर

 आधार  स्वतन्त्रताश्रों  का  मान  तथा  सकता  राष्ट्रसंघ  कौर  विशेषीकृत  अभिकरणों  के  शारे  में

 अध्यापन  ।  इस  प्रयोगात्मक  कार्यक्रम  के  विकास  के  लिये  भाग लेवा  संस्थाओं  के  अध्यापकों  के

 मखीकरण  के  लिये  चलाई  जायेंगी  ।  देहली  के  भाग लेवा  विद्यालयों  के  अ्रध्यापकों  के  लिए

 एक  वकंदाप नई देहली में नई  देहली  में  X= KE  ..  १९६२  को  आयोजित की  गई  थी  ।

 एडिनबरा  संगीत  समारोह

 श्रीमती  साबित्री  निगम  :

 1२५६९
 भी  महेश्वर  नायक  :

 कया  वैज्ञानिक  भ्तुसन्धान  और  सांस्कृतिक-काय  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 एडिनबरा  संगीत  समारोह  में  भाग  लेने  के  लिए  जाने  वाले  भारतीयों  की  संख्या कया  है  ;

 और

 क्या समारोह  में  भाग  लेने  के
 लिए

 सरकार  उन्हें  वित्तीय  रूप  से  सहायता  दे  रही
 है  ?

 श्रतुसन्थान  शोर  सांस्कृतिक  कराये-मंत्री
 हिमायत  कबीर

 :  प्रस्ताव

 st  समारोह  प्राधिकारियों  के  विचाराधीन  है  ।

 चुने  गये  कलाकारों  के  धार  जाने  के  खर्च  में  सरकार  ने  लगभग  %o,00¢  रुपये  तक  की

 सहायता  देना  सिद्धान्त  रूप  से  मान  लिया  है  ।

 मं  was  लिमिटेड

 १२६००.  श्री  प्र०  खं
 ०

 :  खान  कौर  इंधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 >  का द  (4  निर्णय  किया  है क्या  सरकार  ने  मेंगनीज
 वयस्क  लिमिटेड

 में  वंश  खरी

 यदि  तो  किस  सीमा

 किन  कारणों  से  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है
 ?

 कौर  इंजन  मंत्री  कण  मालवीय  भारत  सरकार ने  स्वयं

 जून  १६६२  में  इस  समवाय  को  मैंगनीज  (  )  लिमिटेड  के  नाम  से  चलाया  था

 प्राविन्सिस  मैंगनीज  ale  कम्पनी  जो  एक  स्टिंग  कम्पनी  Ph 0k

 स  महाराष्ट्र  मध्य  प्रदेश  के  मेंगनीज  वाले  कुछ  बड़े  क्षेत्रों  में  खुदाई  करती रही  है  ।  उनके  पट्टों को

 झागे  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता  था  कौर  न्यायालयों  में  याचिका  लेख  के  तौर  पर  कुछ  मुकदमेबाजी  भी  हुई

 थी  ।  तथापि  उनके  द्वारा  खोदे  गये  मेंगनीज  वयस्क  के  सम् मिश्रणों  ने  विदेशी  मंडियों  में  azar  स्थान

 बना  लिया  है  ।  इसलिये  मैंगनीज  निर्यात  व्यापार  के  हितों  में  तथा  औद्योगिक  नीति  संकल्प  की

 अन्विति  को  ध्यान  में  रखते  हुये  भारत  सरकार  ने  मैसर्स  सेंट्रल  प्राविन्सिस  में  मैंगनीज  कौर  कम्पनी

 लग

 प्रंग्रेजी  में



 शश  १८८५  लिखित  उत्तर  ६८१

 टेड  से  एक  करार  किया  जिसके  septa
 उन

 सभी  खानों  को  को  छोड़  ,  जो  पहले  सेंट्रल

 आविन्सिस  म  खनिज  कौर  कम्पनी  लिमिटेड  के  पास  सम्भाल  लेने  के  लिये  इस  नई  कम्पनी  को  बनाया

 गया  था  ।  महाराष्ट्र  प्रौढ़  मध्य  प्रदेश  सरकारों  के  साथ  भारत  सरकार  ५१  प्रतिशत साम्य  पूंजी  रखेगी

 ath  ४६  प्रतिशत  तक  की  दोष  मैसेज  सेंट्रल  प्राविन्सिस  मैंगनीज  ate  कम्पनी  लिमिटेड  ढारा  रखी

 |

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  ने  भ्र भी  तक  सौ-सौ  रुपये  के  १९,४००  पूर्वाधिकार  भ्रंश

 ५८  २८६  साम्य  ग्रोवर  खरीदे  नई  कम्पनी  ने  सेंट्रल  प्राविन्सिस  मेंगनीज  कौर  कम्पनी  लिमिटेड

 की  जो  स्थिर  श्रास्तियां  सम्भाली  हैं  उनका  मूल्यांकन  पुरा  हो  जाने  के  बाद  करार
 की  शर्तों  के  भ्रनुसार

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  शर  भ्रंश  खरीदे  जायेंगे  ।

 राजस्थान में  फ्लोराइड  की  खोज

 २६०१.  श्री  रतन  लाल  क्या  खान  शौर  इंधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  डूंगरपुर  जिले  में  पाल  मांडव  स्थान  पर  फ्लोराइट  की  खोज  में  जब  तक

 मया  प्रगति  हुई
 है

 इस  पर  जब  तक  कितना  व्यय  किया  जा  चुका  है  ;  कौर

 तृतीय  योजना  की  दोष  अवधि  में  फ्लोराइड  को  खोज  का  विस्तार  करने  सम्बन्धी  योजना

 का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  शर  इंधन  मंत्री  के ०  द०  :  राजस्थान
 सरकार  ने  जिला  इंगरपुर

 के  मण्टो-की-पाल  नामक  स्थान  पर  frets  पूर्वेक्षण  सर्वेक्षण  कार्य  किया  है  कौर  १०  प्रतिशत  से  लेकर

 २०  प्रतिशत  तक  कैल्शियम  फ्लोराइट  से  य  क्त  लगभग  दो  मिलियन  टन  के  फ्लोराइट के  संचय  सिद्ध

 किये हैं  ।  खान  क्षेत्र  में  रिहायशी  क्वार्टरों  से  सम्बन्धित  निर्माण  कार्य  पूरा हो  चुका  है  कौर  पहुंच  सड़क

 का  निर्माण  हो  रहा  है  ।  परियोजना  के  खनन  पीसने  वाले  भाग  के  लिए  परामशंदाताश्ों  की  नियुक्ति

 सभी  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  लगभग  १२  रूपये  खरच  किये  गये  हैं  ।

 राज्य  सरकार  ने  यह  भी  बताया है  कि  ज्यों ही  परामशंदाताश्रों  की  नियुक्ति  को  afer

 रूप  दिया  जायेगा  कौर  सम्भाव्य  रिपोर्ट  प्राप्त  होगी  त्यों  ही  खनन  कौर  पीसने  वाले  प्लांट  की  स्थापना

 की  योजना  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  GEU-RE  के  तक  इस  योजना  में  प्रति  ae  में  फ्लोराइड

 (Fiuorite  concentrates)  १२.०००  टन  का  उत्पादन  शामिल  है  |

 राजस्थान  में  निम्नलिखित  फ्लोराइट  निक्षेपों  के  अतिरिक्त  गुजरात  कौर  मध्य  प्रदेश  में  भी

 युर्वेक्षण/खनन  are  किया  जा  रहा  है  :--

 (१)  राजस्थान  सरकार  के  खान  तथा  भूविज्ञान  निदेशालय  ने  qed  जिले  में  छापोली

 श्र  डूंगरपुर  तथा  उदयपुर  के  निकटस्थ  क्षेत्रों  में  फ्लोराइड  निक्षेपों  के  पूर्वेक्षण  कार्य

 को  हाथों  में  लिया  है  ।

 (२)  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  बरौदा  जिले  के  डुंगर  तथा  कारीपानी

 स्थानों  में  फ्लोराइट  निक्षेपों  का  भ्रन्वेषण  किया  जा
 रहा

 fat  was में



 ५६८२  निखत  उत्तर  सवार  श  ReaT

 (3)  १६६१
 से  रायपुर  जिले

 के
 चादी  हंगरी  नाम

 क  स्थान  में  शिलाई  स्टील  परियोजना

 श्री  फ्लोराइड  का  खनन  कर  रही  हैं  ।  वे  इस  इलाके  में  अपने  कार्यकलापों  को  बढ़ाने

 का  कार्यक्रम  रखते हैं  |

 निर्धन  विद्याथियों  को  छात्रवत्तियां

 1२६०२.  श्री  उलका  :  कया  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे कि

 राष्ट्रीय  छात्रवृत्ति  योजना  के  श्रन्तगंत  ऐसे  निधन  परन्तु  योग  विद्यार्थियों  की  dear

 है  जिन्हें
 १६६२-६३  में  छात्रवृत्तियां दी  गई  हैं  ;  सरदार

 १९६३-६४  मे ंयह  संख्या  बढ़ाई  जाने  वाली  है

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  )
 :  २४००  विद्यार्थियों  को  जिनके  माता-पित्ताਂ

 झशिभावकों  की  आय  १,०००  स्वयं  प्रति  मास  से  alas  नहीं  होती  थी  छात्रवृत्तियां दी  गई  थी ं॥

 जी  नहीं

 अम्बो  पढ़ाने  वाले  विशेषज्ञों  के  सम्मेलन  का  आयोजन

 [२६०३  श्री  राम  रख  क्या
 शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे

 कि  ¢

 का  एक  सम्मेलन  नई  taal क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  अग्रजा  पढ़ाने  वाले  fasts

 में  प्रायोजित  किया  है  ;

 क्या  ग्रंग्रेजी  पढ़ाने  वले  विदेशी  विशेषज्ञों  को  भी  ee  किया  गया  है  और

 सम्मेलन के  उपाय  कया  हैं
 ?

 fart  मंत्री  का ०  Ato  से  भारत  के  विद्यालयों में  aa  को

 एक  विदेशी  भाषा  के  रूप  में  पढ़ाने  की  स्थिति  तथा  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिये  राष्ट्रीय

 शिक्षात्मक  अ्रनतन्घान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  बलाई  गई  ग्र ग्रेजी  पढ़ाने  के  क्षेत्र  के  विशेषज्ञों  की  एक

 सभा  १४  से  २०  शक्ल  १९६३  तक  हुई  थी  ।  सम्मेलन  के  सभी  दिनों  में  केवल  भारतीय  विशेषज्ञों  ने

 ही  भाग  लिया  था  परन्तु  आमन्त्रण  दिये  जाने  पर  भारत  की  एक  प्रौद्योगिक  संस्था  के  एक  विदेशी  ara

 faz  भी  एक  दिन  के  लिये  भाग  लिया  था  |

 श्ान्घ्र  प्रदान  उच्च  न्यायालय  म  शाम्ब  मामल

 1२६०४.  श्री  टु ०  मधुसूदन राव  :  कया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 :

 १९६२  के  अन्त  में  अराना  प्रदेश  उच्च  में  लम्बित  पड़े  मामलों  की

 संख्या  क्या है  ;

 are  प्रदेश  के  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  क्या

 किये गये  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  fav
 OSINS  :  Bras त

 जानकारी
 प्रात  की  जा

 रही
 है है  रोक  लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 मूल  अंग्रेजी  मे
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 ait  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  झतुसूचित  ख़ादिम  जातियों  का  कल्याण

 अन्ध  प्रदेश  के  विभिन्न  ग्रनासकीय  संगठनों  को  राज्य  में  अनुसूचित  जातियों  एवं

 अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण  तथा  छत्नाछत
 के  निवारण  के  लिये  १६६२-६३  और re  ६३-

 ६४  में  कितनी  राशि  दी  गई  कौर

 ऐसे  संगठनों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  उपयुक्त  ग्रव धि  में  प्रत्येक  को  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में
 उप

 मंत्री  :
 .  जानकारी

 राज्य

 सरकार  से  मंगवाई  गई  है  ।  जानकारी  के  प्राप्त  होते  ही  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 काल  में  चीनी  मिट्टी

 1२६०६.  भी  To
 क्या  खान  इंजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  मिट्टी  की  मांग  में  कमी  हो  जाने  के  कारण  केरल  में  चीनी  faezt

 खनन  संकट  में  है  ;

 यदि  तो  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये

 wie  इंधन  मंत्री  के०  न  :
 जी  नहीं  ।  इस  समय  उत्पादन  मांग

 को  पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 st दी  नहीं  उठता  |

 राजस्थान  के  लिय  भाषा  सम्बन्धी  wine

 1२६०७.  wt  ग०  सि०  मुसाफिर :  नया  गृह-कार्य  मन्त्री
 यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 फे  सेर  ग  ये  फि  पला क्या  जनगणना  अ्रायुक्त  द्वारा  राजस्थान  रा  उन  Ral से  माष  1  सम्बन्धी  aaa  ais

 संकलित  कर  लिये  गये  हैं  ;  और

 यदि  तो  राजस्थान  राज्य  के  गंगानगर  जिले
 में  हिन्दी  /  उर्दू  राती

 बोलने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  कया  है  ?

 rr  सगे  मत  + मंत्रालय  में  उपमंत्री  चर  ह  फरार  राजस्थान  में  भाषाओं  के

 PEER  के  ग्र स्थायी  aps  संकलित  कर  लिये  गये  हैं  । उनकी  छा  नबीन  हो  है  ।

 गंगानगर  जिले  के  लिये  म्रस्थायी  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  een

 हिन्दी  बोलने  वाले  व्यक्ति  IS, YVE

 पंजाबी  क  क  Vs  4,539

 उद  2,936

 गज  राती  ः

 मूल  अग्रेजी  में
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 राजस्थान  राज्य  का  भ्रषिसूचित क्षेत्र

 1२६०८.  श्री  बया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्य  केन्द्रीय  सरकार  को  राजस्थान  सरकार  ससे  राज्य  के  पश्चिमी  सी  मानस  क्षेत्र  को  aha

 क्षेत्र  घोषित  करने  के  बारे  में  कोई  प्राप्त  हुई  है  ;  शोर

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  ण्  from

 गाह-कार्य
 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हज़र नवीस )

 :  जी  हों
 ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 कोपल  धोने  के  कारख़ाने

 २६०६.  श्री  श्रॉकारलाल  बरवा क्या  खन  प्रौढ़  चन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  सरकार  ने  कोयला  धोने  के  आठ  कारखाने  स्थापित  करने  की  कोई

 योजना  बनाई है  ;

 यदि  ते  इन  कारखानों  को  किन-किन  स्थानों  पर  खोलने  विचार  wiz

 ये  कारखाने  हर  महींने  कितना  को  चला  साफ  करेंगे  ?

 क्
 खान  शौर  इंधन  मंत्री  कठ  व्  से  तीसरी  ATAAT  के  शुरू

 होने  से

 wera

 निम्नलिखित  कोयले  धोने  के

 यार

 स्थापित  थे

 कच्चे  कोयले  के  रूप  में  वारिक  उत्पादन स्थान

 टनों  में  )

 गेर  सरकारो  क्षेत्र

 जाम दो वा

 पश्चिमी  बोक:रो
 2
 x  पडना

 ४.  नोवरोजाबाद

 ———

 सरकारी

 १.  कार गली  कोयला  विकास

 ५.  दुर्गापुर  (  हिन्दुस्तान स्टील  g

 निम्नलिखित  तीन  कोयला  धावनश।लाएं  दूसरी  योजना  में  भी  शामिल  की  गई  थीं  किन्तु  बे

 तीसरी  योजना  में  पुरी  की  जायेंगी  —

 हिन्दुस्तान  स्टील  लि०

 १.  लुगड़ा १  ढ

 मो  S16  १.२

 ३.  पथेरडीह  २.०

 मिल  sash  में
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 तीसरी  योजना  में  सात  दौर  निम्नलिखित  कोयला-धवन  झ्ालाग्रों  को  स्थापित  करने  का

 अ्रस्तार्व  है

 हिन्दुस्तान  स्टील  लि०

 १.  गंडा  २
 ~
 x  ¥

 कप २.  भो जुडी हूं

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम

 ः  कथा रा  3,0

 "२.  चाक करीं  (  कार गली  का  ०,

 '३.  स्वांग  ०  8X

 ४.  रामगढ़

 ५.  frst  2.cv
 ee

 दिल्ली  में  बी०  Yo  ato  टो०  झष्यापक

 प्रकाश  are  झा स्त्री

 २६१०,  4  श्री  काशीराम

 थ्री  Wo  कठ  गोपालन

 क्या  दिक्षा  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  प्रशासन  के  सरकारी  स्कूलों  में  काम  करने  वाले  बी०  To

 to  टी  ०  अध्यापकों  के  दो  वेतन-क्रम  हैं  ;

 यदि  तो  समान  agora  वाले  ale  एक  ही  प्रकार  का  काम  करने  बाले  अध्यापकों

 के  लिए  दो  अलग-अलग  वेतन-क्रम  रखने  का  कया  कारण  है  ;

 १  १९६३  को दोनों वेतन  क्रमों  में  ह  करने  कितने  weaves थे  ;  कौर

 क्या  सरकार  इस  अन्तर  को  दूर  करना  चाहती  है  जोर  यदि  तो  कब  तक  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०
 श्रीमाली  )

 :  बी०  To  बी०  टी
 ०

 अध्यापकों
 के

 दो

 मान  एक  मिडिल  स्कूलों  के  अध्यापकों  के  लिये  कौर  दूसरा  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  के  अध्यापकों

 के  लिये  ।

 उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  के  अध्यापकों  का  वेतन-क्रम  afar  है  जिसका  कारण  यह

 है  कि
 उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों में  मिडिल  स्कूलों की  श्रपेक्षा  पढ़ाई का  स्तर  ऊंचा  तथा

 काम
 ज्यादा

 जिम्मेदारी का  है  ।

 आवश्यक qa  एकत्रित  की  रही  है  पर  यथा  समय
 लोकसभा  पटल  पर  रख

 दी  जायगी  ।

 इस  प्रश्न  पर  वेतन  आयोग  ने  भी  विवार  किया  था  लेकिन  उन्होंने  इस  को  श्रावस्यक

 नवदीं  समझा कि  मिडिल  स्कूलों  ate  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  के  बी०  ए०  शी ०  zyYo  अध्यापकों  के

 बेसन-मान  एक  जैसे  किए  जाएं  |  सरकार  ने  वेतन  अ्रायोग  की  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।
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 परीक्षा

 २६११.  sa
 प्रकादावोर  शास्त्री :

 Lat
 काशीराम  गुप्त :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  एक्शन  अ्रफसरों  के  ग्रेड में  पदोन्नति

 के  लिये  2&R3  में  एक  परीक्षा होने  वाली  है

 यदि  तो  इस  समय  इस  परीक्षा  के  लिए  इस  ग्रेड  में  कितने  स्थान  सुरक्षित  भ्र ौर

 कपा  एसी  परीक्षा यें  हर  ag  ली  जायेंगी  ?

 गह-काय  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हज़र नवीस )  जी  इस  उद्देश्य  से
 एक  समिति

 प्रतियोगी  परीक्षा  १९६३  में  होगी  ।

 (a)  इस  परीक्षा के  उम्मीदवारों  के
 लिये

 कोई  रिक्त
 स्थान

 सुरक्षित  नहीं  है
 ।  सुयोग्य  उम्मीदवार

 सेक्शन  अफसरों  के  ग्रेड  की  प्रवर  सूचि  में  नियमों  के  अनुसार  शामिल  किये  जाये  |  इस  प्रकार  प्रवर

 सुची  में  शामिल  किये  जाने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  अभी  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 जी  ऐसा  ही  विचार  है  ।

 दिक्षा  मंत्रालय  से  राज्यों  को  ऋण

 1२६१२.  श्री  कृष्णदेव  त्रिपाठी  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  चक्कर  कि

 पहली  तथा  दूसरी  योजना  श्रवर्घियों  तथा  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में

 दिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  राज्यों  को  राज्यवार  विभिन्न  प्रकार  के  कौन  से  ऋण  दिए  गए

 इन  ऋणों  के  संबं  ध  में  किन  योजनाओं  को  we  छोड़  दिया  गया  है  तथा  उस  के  कारण

 हैं ;  wk

 (7)  क्या  ऋणों  का  समन्याय्य  ग्रांट  सुनिश्चित  करने  के  लिये  दिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  विभिन्न

 ज्यों  के  लिये  कोई  अत्यंत  निर्धारित  किया  गया  था  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में

 THT  गया  ।  देखिये  सख्या  एल०  टी
 ०  १२७३/६३]

 पर्याप्त  प्रत्युत्तर  न  मिलने  के  कारण  सामाजिक  दिक्षा  के  क्षेत्र  में  काम  करने  वाली

 में  छात्रावास के  भवनों  के  निर्माण  के  लिये  ऋणों  की  योजना  तथा  बुनियादी  के  छात्रावासों

 लिये  ऋणों  के  दिये  जाने  की  योजना  छोड़  दी  गई  है  ।

 (7)  राज्यवार  सभ्य  केवल  सम्बद्ध  नियत  कालेजों  द्वारा  छात्रावासों  के  निर्माण  के  लिये

 स्वीकृत  ऋणों  के  बारे  में  ही  निर्धारित  किये  जाते  थे  ।

 भारतीय  ज्योतिष  तथा  संस्कृत  संस्था

 1२६१३.  श्री
 यदा पाल  fag  कया  वैज्ञानिक  श्रनुमन्घान शौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  पांच  वर्षों  में  भारतीय  ज्योतिष  संस्कृत  अनुसन्धान  संस्था  नई  देहली को

 दिये  गये  की  राशि  कया  है
 ;

 SY  निल

 मूल  अंग्रेजी  में
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 (a)  किस  उद्देश्य  के  लिये  अनुदान  दिये  गये  थे

 (77)  उन  परियोजनाओं  की  क्रियान्विति  के  लिये  संस्था  द्वारा  क्या  काम  किया  गया  है  ;  कौर

 क्या  सरकार  को  मंत्रालय  द्वारा  दिये  गये  अनुदानों  के  तनु  रुप  संस्था  से  लेखों  का  कोई

 लेखा  परीक्षित  विवरण  प्राप्त  हुआ  है  तथा  क्या  संस्था
 से  उसके  द्वारा  किये  गये  काम  का  कोई

 संक्षिप्त  भी  मिला  है

 वैज्ञानिक  agar  कौर  काय  मंत्री
 हुमायूँ

 :  शौर

 पिछले  पांच  वर्षों  में  वैज्ञानिक  अनुसंधान  कौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्रालय  द्वारा  संस्था  को

 लिखित  श्रमदान  दिये  गये  थे
 ड

 प्रयोजन

 हि  व  नकल

 REYG-YE  5, 2Ke  रुपय  सिद्धांत  का  प्रकाशन

 PEXE-Fo  ६,४००  रुपये  पुस्तकालय  को  समृद्ध  बनाना

 १६६०-६१  X,Yoe  रुपये  वंटेदवर  सिद्धांत  का  प्रकाशन  किस्त

 PET I-RN  १,५००  रुपये  ब्रह्म  सिद्धांत  का  sar

 १६ X-%  हे  ३,४००  रुपये  सिद्धांत  का  प्रकाशन  किस्त )'

 FEGR-FS  १,१००  रुपये
 सिद्धांत  का  प्रकाशन

 PEGR-TE  १०  ०००  रुपये  सिद्धांत  का  प्रकाशन
 a

 PERN  ३  &,200  रुपये  सिद्धांत  aida  का

 प्रकाशन  किस्त )

 (77)  पौर  सिद्धांतਂ  पहले  ही  छप  चुका है  ate  दूसरी  कृति  सिद्धांत

 छापाखाने में  है  ।

 पहले  के  वर्षों  में  दिये  गये  विभिन्न  श्री  दानों  के  सम्बंध  में  लेखों  के  लेखापरोक्षित

 योगिता  प्रमाण-पत्र  इत्यादि  प्राप्त  हो  गये  हैं  तथा  १९६२-६३  के  लेखों  रोक  प्रमाण-पत्रों की
 प्रतीक्षा

 की  जा  रही  है  ।  अ्रचनदान  क्योंकि  मानक  पाठों  के  प्रकाशन  के  लिये  दिये  गये  किसी  संक्षिप्त  sate  का

 दन  ही  नहीं  उठता  ।

 टेक्निकल  अफसरों  का  स्थानान्तरण

 २६१४.  शी
 ब्रज बिहारी  महरोत्रा

 :
 क्या  खान  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि  :

 इण्डियन  ब्यूरो  arp  जिश्नोलोजिकल  सें  श्राफ  इंडिया  तथा  घायल  एण्ड  नेचुरल

 गस  कमी दान  के  कितने  गजेटेड  साइण्टिफिक  तथा  टेक्निकल  अफसरों  के  दूसरे  विभागों  के  लिए
 प्रार्थना

 पिछले  छः  महीनों  में  रोक  लिये  गये  झ्र

 उपरोक्त  प्रार्थना  पत्रों  को  रोकने  के  क्या  कारण  थे  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  Fo  द्०  मालवीय )  भारतीय  खान  ब्यूरो  के
 दो  अफ़सर

 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  चौंतीस  अफ़सर  अर  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  चार  अफसर  ।

 भारतीय  भगर्भीय  सर्वेक्षण  विभाग  ate  भारतीय  खान  ब्यूरो  में  तकनीकी  व्यवितयीं  की

 कमी ।

 मल  म
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 तेल  कौर  प्राकृतिक गैस  arty  में  आवेदकों  ।  को  उन  की  भर्ती  नियमावली  की  शर्तों  ।

 उनको  दिये  गये  प्रशिक्षण  के  नियमों  के  शभ्रनुसार  oes  विवाहेतर  पदों  के  लिए  प्रार्थना  पत्र  भेजने  की

 आज्ञा नहीं  थी  ।

 भारतीय  aries  तथा  सांख्य कोय  सेवाय

 1२६१५.  श्री  रा०  गि०
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  आधिक  तथा  सांख्यिकीय  सेवा  में
 शामिल  किए  गए  की  सूची

 अन्तिम  रुप  से  बना  ली  गई  है  ;  ate

 यदि  तो  चारों  वर्गों  में  से  प्रत्येक  में  कितने  कितने  पदाधिकारी हैं  तथा  दोनों  सेवाओं

 ay  विभिन्न  श्रेणियों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कितने  अधिकारी

 नियुक्त  किए  गए  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  हूज़र नवीस )

 :  कभी  सूचियां  भ्रान्ति रूप  से  नहीं

 बनाई गई  हैं  ।

 wet  ही  नहीं  उठता  |

 मध्य  में  कोयला

 कामत

 जी  ल ्

 बया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 कया  आपातकाल में  सभी  उपलब्ध  साधनों  का  उपयोग  करने  के  आधार  पर  सरकार  का

 विचार  मध्य  प्रदेश  के  नरसिंहपुर  जिले  में  मेहमान  ate  गो  टोरिया की  कोयला  खानों  में  काम  आरम्भ

 कर  देने का  है  ;

 यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  में  प्रिया  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 fart  भर  इंजन  मंत्री  कठ  Fo  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 | {  )'  चालू  योजना  में  अ्रतिरिक्त  उत्पादन  के  कार्यक्रम  में  उक्त  खानों  को  शामिल  नहीं  किया

 गया है  ।  इसके  प्रतिष्ठित  कोयले  के  संभरण  की  स्थिति  संतोषजनक है  oz  इसलिए  इन  खानों  के

 विकास के  प्रश्न  पर  विचार  नहीं  किया  गया है  ।

 ‘fa  रोटेरी  सें  भारत  का  सकीना

 it  हरि  विष्णु  कामत  :

 २६१७.
 ‘Lat  यदा पाल  fag

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  sar  करेंगे  कि  :

 कया  रोटरी  इंटरनेदानल  द्वारा  प्रकाशित  जनवरी  के  रोटेरियनਂ  के  पृष्ठ  में  प्रकाशित

 भारत के  ब् नंकशे  की  झ्रोर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया है  ;

 मल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  नक्शे  में  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य
 को

 भारतीय  संघ  का  भाग  नहीं

 दिखाया  जा  रहा  है  ;  कौर

 (7)  सरकार  द्वारा  मामले  में  कया  कायंवाही
 की

 गई  है  भ्रथवा
 की

 जा  रही  है  ?

 गृह-कार्य मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हज़र नवीस )
 :  कौर  जी  नहीं  ;

 (7)  दिल्ली  के  रोटरी  क्लब  ने  रोटरी  इंटरनेशनल  का  ध्यान  इस  कौर  दिलाया था  जिन्होंने

 ध्येय  प्रकट  किया  भोर  भविष्य  में  सावधानी  बरतने  को  कहा  है  |  इसलिए  सरकार  का  विचार  मामले

 में  कोई  कार्यवाही  करने  का  नहीं  है  ।

 झा साम  कौर  उड़ीसा  में  कोयले  के  निक्षेप

 1२६१८.  भी  प्र०  शू ०  बसपा
 क्या  खान

 भर
 इंजन  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 कया  राष्ट्रीय कोयला  विकास
 निगम

 के
 अ्रन्तिम  निर्धारण  के  अनुसार  wary  और

 उड़ीसा में  बहुत  सा  कोयला  छिपा  पड़ा  है  ;  कौर

 यदि
 तो  इस  छिपे  हुए  कोयले

 को
 खोजने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 खान  इंधन  मंत्री  कह  द्०  :  भारत  के  भूतत्वीय

 तीय  खान  तथा  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  विभिन्न  अ्रभिकरणों  द्वारा  किये  गये  सरोज  के

 काम  से  पता  लगा  है  कि  aaa  तथा  उड़ीसा  दोनों  राज्यों  में  बड़ी  मात्रा  में  कोयला  है  |

 श्रीराम  की  गोरा  पहाड़ियों  में  कोयले  के  रिजर्व  का  विदोहन  करने  के  लिए  राष्ट्रीय

 कोयला  विकास  निगम  अक्तूबर  १९६३  के  मध्य  तक  मानसून  के  बाद  खोज  काय  करेगा  ।  भारत

 के  भूतत्वीय  परिवार  ने  इस क्षेत्र में  ayo  लाख  टन  के  रिज  होने  के  बारे  में  बता  दिया  है  ।  कोचर

 क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  ने  दक्षिण  तथा  जगन्नाथ  में  तीन  कोयला  खान

 स्थापित  करने  की  योजना  बना  ली  है  ।  ara  है  कि  निगम  दो  अन्य  खानों  में  एक  नादिर  के  पर्चम  में

 wal  दूसरा  जगन्नाथ  के  पश्चिम  में  खोज  काय  शीघ्र  आरम्भ  कर  देगा  ।

 तिब्बती  बच्चों  के  लिये  बाल-गह

 २६१९.  शी  झ्रॉकारलाल  बैरवा  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  मसूरी  में  तिब्बती  बच्चों  के  लिए  we  बाल-गृह  खोले  गये  हे  ;

 यदि  तो  इस  समय  इन  बाल-गाहों  में  कितने  तिब्बती  लड़के  रह  रहे  है  ;

 ये  बालिग  किस  की  देख-रेख  में  चल  रहे  हू  ;  कौर

 उन  पर  पिलाना  कितनी  व्यय  किया  जाता  है  ?

 दिक्षा  सत्री
 का०  ला०  :  जी  हां  ।

 १९३  बच्चे  :  ey  लड़के  तथा  €८  लड़कियां |

 तिब्बती  गृह  संस्थापन  ।

 ये  गृह  हाल ही  मैं  स्थापित  किये  गए  हू  र  इन  पर  होने  वाला  वार्षिक व्यय  कुछ
 समय  के  बाद  ही  मालूम  हो  सकेगा  |  जहां  तक  शिक्षा  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  है  संस्थापन  को  गृह

 के  निवासियों  के  श्रनुरक्षण-व्यय  वे
 लिए

 प्रति  निवासी  ५०  रुपये  प्रति  मास  तक  का  अनुदान  देगा  |

 न्
 न अंग्रेजी
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 १.  १६६३

 विज्ञात  गोष्ठी

 २६२०.  श्री  भ्रोंकारलाल  बैरवा  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  एक  विज्ञान  गोष्ठी  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  इस  गोष्ठी  में  किस-किस
 जगह

 के  अध्यापक  बुलाये  गये  ह  ;

 यह  गोष्ठी  कहां  होगी  ;  ate

 (¥)  उस  के  कब  तक
 होने  की  सम्भावना है  ?

 कभी  तक  सरकार  का  विज्ञान दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  से

 गोष्ठी  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।  किन्तु  शेक्षणिक  शझ्नुसंघान  कौर  प्रशिक्षण  की  राष्ट्रीय

 सैकण्डरी  स्कूलों  के  अध्यापकों  के  लिए  निम्नांकित  विषयों  में  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  का

 विचार  कर  रही  है

 (१)  १०  मई  से  हैदराबाद में  सनौर  २०  मई  से  देहरादून  में  एक-एक  महीने  का  सामान्य

 विज्ञान  में  पाठ्यक्रम  |

 (२)  Pes  के  मध्य  से  रसायन  ate  जीव-विज्ञान  में

 पूना  मद्रास  में  क्रमानुसार  WSS  सप्ताह  का  पाठयक्रम  |

 सामान्य  विज्ञान  के  दोनों  पाठ्यक्रमों  में  ६०-६०  भ्र ौर  बाकी  के  चार  पाठयक्रमों  में  ४०-४०

 frreta-afererrat  होंगे  ।  भ्रध्यापकों  का  चुनाव  राज्य  सरकारों  की  सिफारिशों  पर  विभिन्न  राज्यों

 के
 माध्यमिक  स्कूलों  से  किया  जायेगा

 ।

 बलिया  में  प्राप्त  बुलेंत  मूर्तियां

 TRERE  शी  में
 बेंकटासुब्बया

 :  क्या  वैज्ञानिक  अनुसंधान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  बलिया  जिले  में  लखनेश्वरी  से  भगवान  शिव  तथा

 सूर्य  की  gra  मूर्तियां  मिली  हूँ  ;

 यदि  at,  तो  इन  मूर्तियों  की  विशेषताएं  हैं  ;  wie

 क्या  इस  से  कोई  एतिहासिक  खोज  हुई  है  ?

 order  wie  सांस्कृतिक-काय  मंत्रालय  उपमंत्री  स०  मो०  :

 fEto  में  विष्णु की  भर्ती  तथा  कई  शिव  लिंग  लखनेश्वरी  में  मिले  थे  ।

 कोई  नहीं  ।

 यह  स्थान  गुप्त  काल  के  बाद  का  है  ।

 इलाहाबाद के  गांव  में  पुरातन  ७,

 1२६२२.  भी  To  वेंकटासुब्बया  :  क्य  वैज्ञानिक  श्ननुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  के  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  जिले  में  जाफोर  गांव  में  मान  मन्दिर  के  निकट

 इलाहाबाद
 पुरातन  wary  मिले  हैं  ;

 of
 |  मूल  अंग्रेजी  में
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 यह  अवशेष  किस  प्रकार  के  हैं  ;  अ्रोर

 क्या  कोई  एतिहासिक  महत्व  की  वस्तु  मिली  है  !

 वैज्ञानिक  झनुसघान  ate  सांस्कृतिक्कार्य  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  स०  मो०

 से  भारत  सरकार  को  उस
 से

 अधिक  कौर  कोई
 जानकारी  नहीं ह  जो  समाचारपत्रों में

 भ्रकादशित  हुई  है  |

 पंजाब  में  पालीटेक्निक

 1२६२३.  श्री  दलजीत  सिह  :  क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  पंजाब  में  कितने
 पलटे  क्लिक

 खोलने  का  विचार

 है

 तीसरी  योजना  अवधि  में  उस  कार्य  के  लिए
 कितनी  धनराशि  झ्रावंटित

 की
 गई  थो  ;

 कौर

 क्या  कार्यक्रम  में  उना  तथा  नंगल
 को

 स्थापना  शामिल  कर
 की  गई  है  ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हमा यून  :  तीन

 सरकारी  पालीटेक्निक  के  पुनर्गठन  का  तथा  विकास  स्त  बारह  |

 (@)  लगभग  २२०  लाख  रुपये  |

 जी  नहीं  ।

 पंजाब  में  समाज  शिक्षा  संबंधी  पुस्तकों के  लिए  अनुदान

 1२६२४.  श्री  दलजीत  सिंह  :  नया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  सरकार  द्वारा  PERL-KR  तथा  १९६२-६३  में  समाज  शिक्षा  साहित्य  के

 लिए  पंजाब  के  मुद्रकों  तथा  पुस्तक-विक्रेंता  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  गई  थी  ;  श्र

 यदि  तो  उस  का  ब्योरा  aa  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री
 का०  ला०

 :  शर  PERL-R  तथा  FERR-KR

 में  पंजाब  के  मुद्रकों  तथा  पुस्तक-विक्रेताद्रों  को  कोई  सीधी  सहयता  नहीं  दी  गई  थी  ।

 परन्तु  नव-साहित्यिकों  के  लिए  पुस्तकों  कीਂ  ‘GECEHTT  की  योजना के
 अधीन  चार

 पुरस्कार  पाने  वालीਂ  पुस्तकों  की  १  ५००  प्रतियां  विवरण  के  अनुसार  पंजाब  में  प्रकाश कों  से  खरीदी  गई

 हैं  ।

 विवरण
 00]

 ag  प्रकाशक  का  दी  गई  रकम खरीदी
 गई  पुस्तक

 का  नाम

 १९६१-६२  लोक  मेसर्स  यूनिवर्सिटी  ४०

 रेलवे  जालंधर  सिटी

 ZERR—-KB  चार  मील  लम्बी  सड़क  न्यू  बुक  माई  हीरो  %, 2X0

 जालन्धर

 PERR—GF  सुरागसवेरा  लाहौर  बुक  क्लाक  g, 2X0

 लुधियाना

 सांझी  खेती  qq  १,०४०

 मूल  अंग्रेजी  में

 (८  (Ai)  1.510--5



 श६९२  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  दौर  १  2ERR

 ध्यान  दिलाना

 भ्रध्यापकों  के  वेतन  में  बढ़ोतरी  के  लिए  श्रनदान

 1२६२४.  श्री दलजीत सिंह  :  क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  पंजाब  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  कालिजों  तथा  हाई  स्कूलों  को
 तथा  पंजाब

 के  पंजाबी

 विश्वविद्यालय  को  PEGR—|HR  में  भ्रघ्यापकों  के  वेतन क्रम  बढ़ाने  के  लिये  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  ने  वित्तीय  सहायता  दी  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ato  ate  .  एक  विवरण  संबंद्ध  है  ।

 [qeatera  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल
 टी  2208 /&3] ३]

 केन्द्रीय  किनारा  समिति

 TREQ  डा०  सरोजिनी  महिषी  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  कया  दिल्ली  की  कुछ  बस्तियों  में  सरकारी  तमंचा  रियों  के  कल्याण
 की  देखभाल  के  लिये

 एक  केन्द्रीय  कल्याण  समिति  बनाई  गई  है

 यदि  तो  यह  समिति  किस  प्रकार  काम  कंरेगी  ।

 चक

 sta  मंत्रालय  में  उपमंत्री  कौर  इस प्रकार की

 कोई  विद्वेष  समिति  नहीं  है  ।  परन्तु  केन्द्रीय  कल्याण  कार्यालय  तथा  निवास  स्थान  बस्तियां

 नों  स्थानों  पर  सभी  केन्द्रीय  सरकार  के  तमंचा  रियों  के  कल्याण  की  देखभाल  करता  है  ।

 EG

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  att  cara  दिलाना

 पंजाब  में  ढलाई  के  कारखानों  को  दिये  गये  ढलवां  लोहे  के  कोटे  में  को गई  कथित

 अत्यघिक  कटोती

 श्री  यशपाल  सिह  :  मैं  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  का  ध्यान  निम्नलिखित

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की
 ae

 दिलाता  हूं  श्र  उनसे  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  पर

 एक  वक्तव्य दें  :

 में  ढलाई  के  कारखानों  को  दिये  गये  sas  लोहे के  कोटे  में  की  गई  कथित  अत्यधिक

 कमी

 इस्पात  ate  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  ?  ENE  से  ढलवां  लोहे

 तके वं टन के  लिए  कोटा  पद्धति  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।  उपभोक्ताओं से व्यादेश लिये जा रहे हैं श्रौर से  व्यादेश  लिये  जा  रहे  हैं  कौर

 गशत  उपभोग  तथा  निर्धारित  क्षमता  देख  कर  उनका  श्रनवीक्षण  किया  जाता  है  ।  ढलाई  कारखानों

 के  लिये  ढीला  लोहे की  वर्तमान  कमी  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  ढलाई  कारखानों  की  क्षमता  में  निरन्तर

 विकास  के  कारण  मांग  काफी  बढ़  गई  है  परन्तु  इसकी  उपलब्धता में  उसके  अनसार वृद्धि वृद्धि  नहीं  हुई  ।

 उपलब्धता  में  विधि  न  होने  का  कारण  यह  है  कि  जिन  ढलवां  लोहे  संबंधी  योजनाओं  के  लिये  लाइसेंस

 दिये  water  वह  मूल  प्रत्याशा  के  भ्रनुसार  कार्यान्वित  नहीं  हो  सकीं  ।  इसलिए  उपचारीय  उपाय  '  करे

 जा  रहे  ढलवां  लोहे  का  उत्पादन-विधि के  लिये  अल्पकालिक  योजनायें

 ताकि  उपलब्धता  यथासम्भव  शीघ्र  बढ़  सके  |

 ais में



 ११  १८८५  भ्र विलम्ब नीय लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  REE

 ध्यान  दिलाना

 तृतीय  qa  वर्षीय  योजना  काल  वर्ष  १९६  ५-६६  १५  लाख  टन  ढलवां  लोहे  के  उत्पादन

 का  श्रीमान  था  ।  झ्रायोग  से  परामर्श  कर  के  स्थिति  का  पुनर्विलोकन  क्या  गया  है  atk

 ततींय  योजना  कीਂ  कालावधि के  पन्त  तक  लगभग  २०  लाख  टन  कीਂ  अनुमानित  मांग के  आघार पर

 उत्पादन  at  योजना  बनाई  जा  रही  है  ।

 वर्तमान में  ढलवां  लोहे  की  मांग  उपलब्धता से  काफी  अधिक  है--देश  में  ढलवां  लोहे  का

 उत्पादन  लगभग  १०  लाख  टन  है  जबकि  वर्तमान  ढलाई  के  कारखानों  की  क्षमता  लगभग  २०

 लाख टन  है  ।  (११  लाख  टन  केन्द्रीय  सूची  के  ढलाई  कारखानों
 की

 कौर  लगभग  लाख  टन  राज्यों
 की  सुची  के  कारखानों  |  ढलवां  लोहे  की  कुल  ५४१,०००  टन

 की
 क्षमता  के

 उत्पादन  संबंधी

 कई  योजनाओं  के  लाइसेंस  गैर-सरकारी क्षेत्र  को  दिये  गये  हैं  ।  बारबिल  में  कालिंग

 कम्पनी  के  ग्र लावा  wear  योजनायें  कार्यान्वित  नहीं  हुई  कालिंग  कम्पनी  के  विस्तार में  भी

 झ्र भी  समय  लगेगा  ।  उन  योजनायें  के  लाइसेंसों को  रह  करने  के  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 जिनका काय  मन्द  गति  से  हो  रहा  है  ।

 उपलब्ध  माल  का  सभी  प्रकार  के  में  समान रूप  से  वितरण हो  सके  इस  को

 सुनिश्चित  करने के  लिये  वितरण  संबंधी एक  पुनरीक्षित  योजना लाई  गई  है  जो  —Ye 2 é  से

 लागू  होगी  |  व्य  28 RR  में  उपलब्ध  लगभग  ११  लाख टन  में  से  राज्य  सूची  के  कारखानों को

 2,209,000  टन  श्रावंटन  किया  गया  है  कौर  केन्द्रीय  सुची  के  कारखानों  को  १,७६,००० टन

 का  आवंटन  किया  गया  है  ।  विभिन्न  सरकारी  विभागों  द्वारा  मांगों  की  पूर्ति  के  लिये  दिये  जाने

 वाले  माल  से  अतिरिक्त  है  ।  विचार  यह  है  कि  संभरण की  सीमा  वास्तविक  उपलब्ध  मात्रा  के

 सार  ताकि  श्री-व्यादेश ate  ग्रधिश्नारवटन  न  हो  ।  क्योंकि  इसके  परिणामस्वरूप उत्पादकों

 के  पास  क्रयादेश  बहुत  जाते  हैं  श्र  उनकी  पूंजी  रुक  जाती है  ।.  सुचित  सीमा  के  wea  वर्ष  में

 जितने माल  का  एक  बड़ा  झ्रथवा  छोटा  कारखाना  हकदार  उसका  निर्धारण  करने  का  भी  प्रस्ताव

 है  ।  प्रत्येक  कारखाना  वर्ष  PERR—-EV  में  जितने माल  का  हकदार  है  उतना  उसे  मिलना  चाहिये  ।

 यह स्पष्ट है  कि  पंजाब  राज्य को  अन्य  राज्यों  के  इस  ae  में  मांग  से  कम  माल

 परन्तु  उपलब्ध  माल  का  समुचित  हिस्सा  उन्हें  मिलेगा  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  पंजाब  कों  ढलवां

 लोहे  का
 संभरण  बहुत  कम  हम्ना  है  क्योंकि  गत  तीन  वर्षों  में  पंजाब  को  इस  प्रकार  संभरण  किया

 गया

 (  ०००  मीट्रिक  टनों

 REKo  99.0

 ERR  \go

 FERN  प्रे

 उद्देश्य  यह  है  कि  रण  की  मात्रा  बासित  दपार्यता  Soccer  हो  कोटे  का  तब  तक

 कोई  नहीं है  जब  तक  वास्तव  में  संभरण  न  किया  क्योंकि  x AeqaT  केवल  क्र यादे दा  बढ़ते

 जाया

 वर्तमान  संभरण  को  बढ़ाने  अ्रयवा  उसमें  सुधार  लाने  के  लिये  निम्न  कार्यवाहियां  की  जा

 रही  हैं

 (१)  सार्वजनिक क्षेत्र  में  १,००,०००  टन  के  ढलवां लोहे  के  संयंत्र  के  लिये  ग्राहक  प्रदेश

 औद्योगिक  विकास  निगम  की  एक  योजना  सिद्धांत  रूप  से  स्वीकार  कर  ली  गई



 ४६६४  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय की  कौर  १  १९६३

 ध्यान  दिलाना

 [ait  चि

 (2)  पंजाब
 में  एक  ढलवां  लोहे  के

 उं पंत्र
 को  स्थापित  करने  के  हमारे  सुझाव पर  पंजाब

 सरकार  सहमत  हो  गई  है  ।  उन  के  श्रौपवारिक  अभ्यावेदन  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 (3)  सावज पक  शेर  में  ढलवां  लोहे  के  संयंत्र  को  स्थापित  करने  की  इच्छा  गुजरात

 सरकार ने  भी  प्रकट की  है  परन्तु  उन  से  प्रभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  शुभ्रा है  ।

 तत्काल  ही  एक  बड़ी  ब्लास्ट  भट्टी  का  निर्माण-कार्यो  आरम्भ  करके  चौथी  योजना

 में  भिलाई  के  विस्तार  की  संभावना का  अ्रध्ययन  किया  जा  रहा  है  |  हिन्दुस्तान

 स्टील  लिमिटेड  से  कहा  गया  है  कि  भिलाई  में  एक  बड़ी  छड़ी  ब्लास्ट  भट्टी  की

 स्थापना  के  लिये  एक  विस्तृत  प्रतिवेदन  तेयार  करे  ।  इस  भट्टी  से  ५  लाख टन

 ढलवां लोहा  उपलब्ध  होना  चाहिये  जब  तक  कि  चौथी  योजना  में  भ्रग्रेतर  इस्पात

 ढालने  की  क्षमता  भ्रधिष्ठापित न  हो  जाय

 (५)  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  द्वारा  दुर्गापुर  ate  रूरकेला  संयंत्रों  में

 लब्ध  नट  कोक  को  प्रयोग  में  लाने  की  संभावना  का  निरीक्षण  किया  जा  रहा

 जिस  को  शीघ्र  हो  प्रतिवेदन देने  के  लिये  कहा  गया  है  ।  ख्याल  है  कि  यह  छोटी

 भट्टियां  १००  अथवा  २००  अथवा  ३००  टन  क्षमता  वाली  होंगी  ।

 (६)  इसके  वर्तमान  कमी  को  कम  करने  के  क्योंकि  अन्य  योजनाओं

 को  कार्यान्वित  होने  में  समय  ढलवां  लोहे  की  कुछ  मात्रा  के  आयात  की

 संभावना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 (७)  बड़े  आकार  के  मरोड़दार  नलों  के  लिये  ढलवां लोहे  के  आवंटन में  कमी  करने

 संबंधी  ्रनदेश चय  जारी  किये  जा  रहे  हैं  ताकि  यह  अन्य  ढलाई  के  कारखानों  के  लिये

 अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  हो  सके  ।

 श्री  यशपाल  इस  कार्यवाही  के  परिणामस्वरूप  पंजाब
 के  कारखानों को  जो  क्षति

 हुई  है  क्या  उसकी  सीमा  का  सरकार  द्वारा  निर्धारण  किया  गया  है  ?
 उसकी  पूर्ण  सूचना  क्यों

 नहीं दी  गई  ?

 fet  चि०  सुब्रह्मण्यम  :
 इस  तथाकथित  क्षति  का  निर्धारण  संभव  नहीं  आखिर  हमें उसी

 ढलवां  लोहे  का  वितरण  करना  है  जो  देश  में  उपलब्ध है  ।

 श्री  कपूर  सिह  :
 क्या  सरकार  को  इस  सुचना  का  ज्ञान  है  कि  वितरण  में  वर्तमान

 कमी  ev
 प्रतिशत  तक

 की
 गई  है  जिस  से  ५  हजार  एकक  लगभग २०  हजार  श्रमिक

 प्रभावित होते  wie  यदि  तो  सरकार  इस  बारे  में  क्या  कर  रही  है  ?

 श्री  fro  सुब्रह्मण्यम  :  मैं  यह  स्वीकार  नहीं  करता  कि  कटौती  ८४  प्रतिशत  हुई  है  ।  जैसा

 कि  मैंने
 पहले  ही  हम  ने  राज्य  सूची  के

 कारखानों
 ae  केन्द्रीय  सूची  के  कारखानों  दोनों

 के  लिये  आवंटन  किया  है  ।  इस  के  इन  कारखानों  को  यह  अधिकार  होगा  कि  वह  पते

 द्वारा  रेलवे  से  श्र  केन्द्रीय  सरकार  से  किये  गये  ठेकों  को  पुरा  करने  के  लिये  हल वां  लोहा  प्राप्त  कर

 oo  और
 इस  प्रयोजनार्थ  अलग  कोटे  उपलब्ध होंगे  ।

 मूल  wast  में



 ११  १८८५  )  विशेषाधिकार के  प्रदान  के  बारे  में  ५६९४

 क्या  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  प्रेस  सूचना  की  we  दिलाया
 श्री  बूटा  fag

 गया  है  कि  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  ने  वित्तीय  वर्ष  १६६३-६४ के  लिये  लगभग  ५,००० टन  का

 आवंटन  किया  है  जब  कि  निर्धारित  एक  पारी  के  श्राधार  लगभग
 ४०,०००

 टन  प्रतिबंध

 की  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कोटे  में  की  गई  कमी  से  केवल  बटाला  )  में
 २०

 खाने  जिनमें  ५००  श्रमिक  काम  करते  हैं  बन्द  हो  जायेंगे
 ?

 Tet  चल  सुब्रह्मण्यम
 :

 मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिये  गये  प्रांगण  स्वी  कार  नहीं  करता
 ।

 जैसा  कि  मैंने  कि  प्रत्येक  राज्य  को  उपलब्ध  मात्रा  में  से  समुचित  आवंटन  किया  जा  रहा  प्रौढ़

 यह  केवल  पंजाब  का  ही  cet  नहीं  इस  विषय  में  कठिनाई  समूचे  देश  में  हो  रही  है
 ।  हम  उपलब्धता

 में  वृद्धि  करने  के  लिये  यथासंभव कदम  उठा  रहे  हैं  ।

 विशेषाधिकार  के
 प्रश्न  के  बार  में

 tall  हेम  :  अध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  प्रधान  मंत्री
 के  इन  दादों

 की
 कौर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  संसद  में  गुंडागर्दी  की  भावना  घुस  are  है

 ।
 इस  विषय  का  मैंने

 एक

 विशेषाधिकार
 का

 प्रस्ताव  रखा  था  जिसकी  अनुमति  श्रापने  नहीं  दी  इसलिये  मैं  उस  पर  ग्रा ग्र हू  तो

 नहीं  करता  परन्तु  प्रधान  मंत्री  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  प्रेस  की  यह  सूचना  ठीक  है  अथवा  नहीं
 |

 महोदय  :  यदि  ary  इस  पर  नहीं  करते  तो  मामला  यहीं  समाप्त  हो  जाता

 थी  ga  बरुप्रा : जी जी  नहीं  ।

 पाध्या  महोदय  :  आपने  एक  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  थी  जिसकी  अनुमति

 मैंने  नहीं
 दी

 कौर  श्राप  कहते  हैं  कि
 उसे  स्वीकार  करते  हैं  ae  आग्रह  नहीं  करते

 ।

 जहां  तक  इस  सुचना  का  संबंध  मामला  यहीं  समाप्त  हो  जाता  है  ।  यदि  श्राप  इस  मामले

 को  किसी  wea  रूप  में  उठाना  चाहते  हैं  तो  श्राप  मुझे  मैं  सोच  कर  अनुमति  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  हेम  मैं  यह  जानना  चाहता  था  कि  क्या  प्रधान  मंत्री  के  कथन  संबंधी  यह  सूचना

 ठीक है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  इस  प्रकार  कार्यवाही  में  बाधा  नहीं  डालनी  चाहिये
 |

 मुझे

 लिख  दें  तो  मैं  प्रधान  मंत्री  को  सूचित  कर  दूंगा  ।

 श्रीमती  रण  चक्रवातों  :  मैंने  भी  एक  प्रश्न  उठाने  की  अनुमति  मांगी  थी  ।  श्राप

 ने  कहा
 कि

 शाम
 को

 श्राप
 उस

 पर  विचार  करेंगे  परन्तु  उसे  अरब  मुझे  नहीं  उठाना  चाहिये
 ।

 परन्तु

 श्री  हेम  खड़े  हो  कर  जो  चाहें  कह  रहे  हैं  कौर  उसे  रोका  नहीं  जा  सकता  |

 श्री हेम  मैं  एक  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण देना  चाहता  हूं  |

 महोदय  :  शांति  ।

 श्रीमती  रेणू  चक्रवर्ती ने  मुझे  अभी  लिखा  था
 कि

 वह  एक  sea  उठाना  चाहती  हैं
 ।  मैंने

 उन्हें  कहा

 कि

 वह  उसे  इसी  समय
 न

 उठायें
 वह

 मुझे  मिल  मैं  उस  पर  विचार  करूंगा  कौर
 यदि

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मैं  ने  उस  के  लिये  अनुमति  दे
 दी

 तो  वह
 इस  प्रदान  को

 सभा  में  उठा  सकती  हैं  ।  मेरी  बात  मान  कर

 उन्होंने  उस  wet
 को

 नहीं  उठाया
 झर

 शांतिपूर्वक  बैठ  गईं
 ।

 परन्तु  we  जब  कि  श्री  हेम  बस्रा
 को

 बता  दिया  गया  है
 कि

 उन  के  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  के  लिये  प्रनुमरि  नहीं  दी  गई  वह  उसी
 को  ले  कर  खड़े  हो  गये  हैं  ।

 निस्संदेह  यह  अनुचित  है  कौर  प्रत्येक  दिन  ऐसा  बार-बार  नहीं

 होना  चाहिए
 |

 वह  जानते  हैं  कि  वह  मेरे  पास  सकते  हैं  सनौर  मैं  इस  बारे  में  उन  के  साथ

 चीत  कर  सकता हूं
 ।

 परन्तु
 यदि

 वह  प्रत्येक क्षण  खड़े  हो  कर
 जो

 चाहे  कहें  तो  निश्चय  ही  यह

 आपत्तिजनक है  रोक
 ऐसा  नहीं  होना  चाहिए ।  मैं  ने  उन्हें  कई  बार  बताया  है  कौर  इसे  फिर

 दोहराता  यदि
 उन  को  अनुमति दे  दी

 जाय  तो  सभी  wet  माननीय
 सदस्य  ऐसा  ही मार्ग  अपनाने

 के  हकदार  होंगे  कौर  सभा  में  व्यवस्था  बनी  नहीं  रहेगी  |

 मैं
 उन

 से  भ्रनुरोध  करूंगा  कि  वह  इसे  महसूस  करें
 रौ  उसी

 बात  को  फिर  न  दोहरायें

 वह  जब  चाहें  मेरे  पास  झा  कर
 इस

 पर  बात  कर  सकते  यदि यह  vee  नियमानुकूल  हं  तो  निश्चय

 ही  मैं  उसे  सभा  में  उठाने  की  अनुमति  दे  दूंगा  ।

 श्री हम
 बरुआ

 मैं  एक
 व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  देना  चाहता हूं  ।  ऐसा  करने के  लिये

 प्रेरणा  हमें  साम्यवादी  दल  के  उपनेता  से  मिली  है  जिन्होंने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  पर  कल  ऐसा  ही
 किया  ae  बात  इस  के  बावजूद  हुई

 कि
 श्राप  ने  उसकी  अनुमति नहीं  दी  थी  ।  इसलिये

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  को  हमारी  आलोचना  नहीं  करनी  चाहिए  ।  हम  asa  श्राप  के  प्रति  वफादार

 रहे  हैं  ।  परन्तु  यह  मामला  अधिक  गम्भीर  है  ।

 महोदय  मुझे हर्ष  है  कि  art  कम  से  कम  कुछ  आपत्तिजनक  बातों में

 वादियों  से  प्रेरणा  लेत ेहैं
 ।  श्राप  को  भ्रमणी  बातों  के  लिये  प्रेरणा  लेनी  चाहिए

 हेम  अच्छी  प्रेरणा  हमें  कप  से  मिलेगी  ।

 महोदय :
 शान्ति

 oe

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 ध्रस्तर्राष्ट्रीय  कापीराइट  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  श्रनुसःघान

 परिवहन  का  वारिक  विधिक  लेखे  तथा  लेखा-परी  क्षा  वैज्ञानिक

 तथा  औद्योगिक  भ्रनुसन्घान  परिषद्  का  aries  तकनीकी  प्रतिवेदन

 वैज्ञानिक  श्रतुसन्थान  श्र  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ
 :  मैं  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  सभा  पठल  पर  रखता  हूं

 प्रतिलिप्याधिकार  १९५७  की  धारा  ४३  के  अ्न्तगंत  दिनांक  ४

 १९६३  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  तरो ०  १०२२  में  प्रकाशित  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 कापीराइट  १९६३;

 ae  PERR-E3  के  लिए  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  वर्ष  १९६१-६२  के  वार्षिक  लेखे  ate  तत्सम्बन्धी

 लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  सहित
 |

 तथा

 ा

 मंत्रीजी  में



 ११  १८८५  (3a)  गर  ः  HINT  1५५
 Severs  लसा

 के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  ६६७

 सम्बन्धी  समिति

 वर्ष  PERW—KQ  के  लिए  वैज्ञानिक  तथा  प्रौद्योगिक  अनुसंधान  परिषद

 के  वार्षिक  तकनीकी  प्रतिवेदन  |

 [qeararaa  में  रखी  गइ  देखिये  सख्या  टी०  BIW /E3]

 अखिल  भारतीय  सेवायें  अधिनियम  के  श्रन्तगत  श्रधिसूचनायें

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :
 मैं  प्रतीत  भारतीय  सेवायें

 १९४५१  की  धारा  ३  की  उपधारा  (२)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  श्रधघिसुचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 भारतीय  पुलिस  सेवा  Veyuy  की  भ्रनुसूची  ३  में

 कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  ३०  १९६३  की  जी०  एस०

 श्र ०  संख्या  ५१५,  तथा

 (aT)  भारतीय  प्रयास  सेवा  १९५४  की  अनुसूची  ३  में

 कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  १३  १९६३  की  जी०  एस०

 कार  संख्या  ६०७  ॥

 में  रखी  गइ  ।  देखिये  सख्या  टी०  १२५१/६३]

 जमा  बीमा  निगम  प्रीमियम  के  पत्र

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :
 मैं  जमा  बीमा  निगम

 १९६१  की  घारा  ३२  की  उपधारा  (२)  के  भ्रन्तगंत  ३१  १९६२  को  समाप्त

 हुए  वर्ष  के  लिए  जमा  बीमा  निगम  के  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  उसके  वार्षिक  लेखे  कौर  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  सहित  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 [qeaaera  में  रखी  गयी  ।  देखिये  सख्या  एल०  टी०  9242/83]

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  नियम

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तारकेश्वर  :  मैं  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 १९४७  की  धारा  २७  at  उप-धारा  (३)  के  दिनांक  १४

 १९६३  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  RR  में  प्रकाशित  विदेशी  मु  विनियमन

 १९६६३  की  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखती  हूं  ।

 [qecrereta so  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  १२५३/६३]

 माए

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 इक्कीसवां  प्रतिवेदन

 श्री  कृष्णमूर्ति  राव  :  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  का  इक्कीसवां  प्रतिवेदन
 प्रस्तुत

 करता  हूं
 ।

 मल  wit  में

 ह



 ६८  सदस्य के  निलम्बन  ay  समाप्ति  के  बारे में  प्रस्ताव  १  ae E | हे

 सदस्य  के  निलम्बन  की  समाप्ति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 tet  बड़े  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 इस  सभा  में  १३-४-१९६६३  को  स्वीकार  किये  गये  संकल्प  द्वारा  श्री  हुक्म

 चन्द  कछवाय  के  विरुद्ध  जारी  किये  गये  निलम्बन  wea  को  समाप्त

 कर  दिया  जाये  और  जितनी  अवधि  तक  सदस्य  निलम्बित  रह  चुके  हैं
 उसे  पर्याप्त  दंड  समझ  लिया  जाये  शर  शभ्रष्यक्ष  महोदय  के  नाम  उनके

 दिनांक  VR-V-ZERZ  के  पत्र  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  से

 सभा  में  अपना  कत्तव्य  भार  संभाल  लेने  की  ऋतुमति  दी  जाये  ।”

 मैं  इस  प्रस्ताव  को  इसलिये  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  क्योंकि  सभा  को  नियम  ३७४२)  के  भ्रन्तगंत

 परन्तुक  के  झ्र तु सार  ऐसा  कर  सकने  का  अधिकार है
 ।

 श्री  कछवाय  ने  केवल  उत्तेजना  में  प्रकार  सभा में  ऐसा  किया  जान  बूझ  कर  नहीं  ।

 यह  बात  उन्होंने  अपने  पत्र  में
 भी

 स्वीकार
 की

 है
 ।  उनको

 अपने  किये  पर  पर्याप्त  दण्ड  मिल  चुका

 है  ।  इसलिये मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  इस  प्रस्ताव को  स्वीकार  कर  लिया  जाय  प्रौढ़  श्री  कछवाय  को

 १८  दिन  सभा  से  निलम्बन  का  जो
 दण्ड  मिल  चुका  है  वही  पर्याप्त  समझा  जाय

 ।

 freer  महोदय
 :

 चूंकि  मेरा  नाम  लिया  गया  है  कौर  यह  भी  कहा  गया  है  कि  श्री  कछवाय

 मुझे  मिले
 थे  इसलिये  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  से  पुर्व  मैं

 सभा  को
 उससे  प्रवीण  कराना  चाहता हूं

 ताकि  प्रस्ताव  पर  कोई  निर्णय  लेते  समय  सभा  इसे  भी  झपने  सम्मुख  रखें  ।  इसमें  तक

 की  गुंजाइश  नहीं  है  ।  सभा  सर्वाधिकार  सम्पन्न  है प्र ौर  जब  चाहे  सभा  निलम्बन को
 समाप्त  कर

 सकती है  ।

 जब  यह  घटना  सभा  में  हुई  थी  तो  उसके  लगभग  १४  अथवा  २०  मिनट  श्री  कछवाय

 मेरे  पास  शर  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  उन्होंने  जो  कुछ  किया  उत्तेजना  में  किया
 ak  कि  उन्हें

 उसके  लिये  गेंद  है  ।  परन्तु  मैंने  उस  समय  उन्हें  बताया  कि  मेरे  हाथ  में  अरव  कुछ  नहीं  यह

 निर्णय  सभा  ने  लिया  है  att  इसलिये  सभा  के  समक्ष  प्रस्ताव  लाना  पड़ेगा  !

 उन्होंने  मुझे  पत्र  लिखा  ।  वह  पत्र  सभा  के  सभी  माननीय  सदस्यों  को  परिचारित  कर  दिया

 गया है  ।  मैंने  श्री  कछवाय  को  कौर  उसके  पश्चात  जन  संघ  दल  के  नेता  श्री  त्रिवेदी  को  भी  बता

 दिया  था  कि  यदि  उनमें  से  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहता  है  तो  स्पष्ट  रूप  से  खेद  प्रकट

 किया  जाना  चाहिए  प्रौढ़  क्षमा  याचना  के  साथ  कहना  चाहिए  कि  भविष्य  में  इस  सदस्य  द्वारा  ऐसा

 नहीं  किया  जायेगा  ।  मैंने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  परन्तु  मैं  नहीं  समझ  सका  कि  वैसा  क्यों

 नहीं  किया गया  ॥

 जो  पत्र  श्री  कछवाय  ने  मुझे  लिखा  है  उस  तक में  दिया  गया  है  कि
 प्रेस  में  सूचना  ठीक

 नहीं  दी  गई  कौर  कि  उन्होंने  न  तो  प्रधान  मंत्री  को  गालियां  दी  थीं  ्र  उनका  ऐसा  करने  का

 विचार  ही  था  ।  यह  सब  तक  देने  के  जो  बात  इस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  का  म झाधार है हूं  वह

 यह
 :  वह  कहते हैं  :

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 उत्तेजना  में  mee  मैंने  उस  दिन  जो  कुछ  कहा  उसके  लिये  मुझे  खेद  है  ।

 केवल  इतना  ही  उन्होंने  कहा  है  ।  यह  सब  सभा
 के

 समक्ष  है
 ।

 मैं  यह  प्रस्ताव सभा  के  समक्ष

 प्रस्तुत करता  हूं  जिंस  का  प्रस्ताव  श्री  बड़े  ने  किया  है
 :

 इस  सभा  में  १३-४-१९६३  को  स्वीकार  किये  गये  संकल्प  stu  श्री  हुक्म

 सिह  कछवाय  के  विरुद्ध  जारी  किये  गये  निलम्बन  आदेश  को  समाप्त

 कर  दिया

 होष  सब  तक  है  ।  जहां  तक  नियमों  का  सम्बन्ध  हू  कि  केवल  इतना  प्रस्ताव  ही  चाहिए  ।  इसलिये

 मैंने  मुख्य  प्रस्ताव का  केवल  इतना  भाग  ही  पढ़ा  है
 ।

 यह
 सभा

 के  समक्ष  है  ।

 डा०  मा०  sito  श्रणे  :  मैं  इस  प्रस्ताव
 का

 समान  करता  हूं  ।

 ह ™~ in bd ग
 श्री  रंगा  :

 मैं  भी  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन करता  हूं  ।  aq  शब्द  को  पर्यापत त

 मान  मेरा  अनुरोध  कि  सभा  को  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिए  ।

 श्री  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  :  सदस्य  ने  चूंकि  खेद  प्रकट  कर  दिया  है  इसलिये  मैं

 इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 महोदय
 :  यदि  माननीय  सदस्य  कुछ  समय  लेना  चाहते  हैं  तो  मैं  इसे  मध्याह्न  पश्चात

 तक  के  लिये  स्थगित  करूंगा ।

 श्री  त्यागी  :
 यदि  उन्होंने  खेद  प्रकट  कर  दिया  है

 तो
 इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार

 कर  लेना  चाहिए  |

 श्री  कृ०  गोपालन  अध्यक्ष  मैं  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 माननीय  सदस्य  द्वारा  उसी  भाषा  का  प्रयोग  करना श्री  का०  भट्टा चा पं  )

 चाहिए  जैसी  भाषा  का  श्री  मनीराम  बागड़ी  ने  प्रयोग  किया  था  के  क  के  )

 गभ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  हूं  कि  इस  बारे  में  मतभेद  पाया  जाता  मेरे  विचार

 में  इस  बारे  में  fora  मतदान  द्वारा  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  इस  प्रस्ताव  को  कुछ  समय

 च  लूंगा  और  माननीय  सदस्यों  से  भ्रमरों  करूंगा  कि  वह  झ्रापस  में  इस  पर  विचार  कर

 लें  ताकि  एकमत  होकर  निर्णय  लिया  जा  सके  ।  इस  बारे  में  मतभेद  नहीं  होने  चाहिएं  ।

 fat  gto  नाम  मुकर्जी  ऐसे  मामलों  में  सभा  के  नेता  को  मुख्य  भाग

 लेना  चाहिए  परन्तु वह  सभा  में  उपस्थित  नहीं  हैं  ate  संसदीय-कार्य  मंत्री  इस  मामले  में  रुचि

 नहीं  ले  रहे  प्रतीत होते  के  #  ee  के  ee  ०.»  )

 fate  कार्य-मंत्री  सत्यतारायण  :  जब  चर्चा  में  भाग  लेने  वाले  सभी  सदस्य  ऐसा

 कर  चुकेंगे  तो  सरकार  की  राय  सभा  को  संसूचित  कर  दी  जायेगी  ee  क  #  क  के  ०»  |

 महोदय
 :

 शांति
 ।

 मैं  इसे  मध्याह्न  तक  के  लिये  स्थगित  करता  हूं
 ।

 अब  मैं  विधि  मंत्री  को  बुला  रहा  हूं  इसे ४  बजे  ले  सकते  हैं  ।  क्या यह  समय  सुविधाजनक

 होगा ?  मेरे  विचार में  इसे  ५  बजे  लिया  जाय  |

 श्री  प्रिय  गुप्त  arr  मे  डे  हैं  इस  लिये  सभा  की  बैठक  ५  बजे  के  gag  नहीं

 होनी  )  ।

 स्रग्रजा
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 श्री हरि  विष्णु
 कामत  :

 हम  इसे  कल  ले  सकते  हैं  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी
 :  प्रदान  काल  के  न्  ।

 fuer  महोदय  :  यदि
 सभा  सहमत  है

 तो
 इसे  हम  कल  ले

 सकते
 हैं  ।

 थी  सत्यनारायण सिंह  :  जी  हां  ।

 महोदय
 :

 हम  इसे  कल  ही  लेंगे  ।

 संविधान(पन्द्रहवां  संशोधन  विधेयक

 prem  महोदय
 :  सभा  २९  १९६३  को  श्री  अठ  Fo  सेन  द्वारा  प्रस्तुत  किये

 गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  भ्र ग्रे तर  विचार  करेगी  |

 भारत  के  संविधान  प्रसिषेसिवतनवथणनिए  ् ग्रग्रतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये  14.0

 मंत्री  श्र०  क०  सेन )
 :  श्री  त्रिदिव  कुमार  श्री  दाजी  तथा  कुछ  wea  सदस्यों

 ने  उन  प्रबन्धों की  झ्रालोचना  की  जिन के  द्वारा हम  मुख्य  न्यायाधीश  के  परामर्श से  न्यायाधीश

 की  ara  निर्धारित  करना  चाहते  हैं  कि  यह  ६०  हो  अथवा  नहीं  ।  यह  कहा  गया  कि  यह  न्यायपालिका

 पर  दबावਂ  डालने  का  तरीका  है  भ्र ौर  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा  कलकत्ता  के  उच्च  न्यायालय

 के  फैसले  को  उद्धत  किया  गया  जो
 कि

 पंजाब  के  उच्च  न्यायालय  के
 से  इस  विषय  में  पूर्णतया

 भिन्न  tt  यह  मामला  न्यायाधीश  है  क्योंकि  उच्चतम  न्यायालय  ने  विशेष  hat  के  विरुद्ध

 aia  करने
 के  विशेष  तौर  पर  छुट्टी

 दी
 है

 ।
 क्योंकि  फैसले  के  भ्रंश  उद्धत

 किये
 गये  हैं

 इस  लिये  मजबूर  हो  कर  मुझे  इन  प्राया घो ों
 की

 श्रालोचनाश्रों  की  चर्चा  करनी  पड़ेगी  मुझे

 कहना  पड़ेगा  कि
 यह  अनुचित  है  कि  कुछ  न्यायाधीश  अपने  कार्यक्षेत्र  की  सीमा  से  परे

 जा  कर

 राजनीति में  दखल  देते  हैं  कौर  सरकार  की  नीतियों  की  प्रा लोच ना  करने  का  प्रयत्न  करते  हैं  ।  उनका

 काम  केवल  इतना  है  कि  जब  यह  नीतियां  विधि  का  रूप  धारण  कर लेती हैं  तो  उन  का  निर्वचन

 किया  जाय  ।  श्री  दाजी  ने  कहा  कि  ae  काले  में  संसद्  से  अरपिल  की  गई  है  ।  यदि  न्यायपालिका

 संसद्  से  अथवा  सरकार  से  करने  लगे  तो  उसका  काम  समाप्त  हो  जाता  न्यायपालिका

 किसी  से  कभी  पोल  नहीं  ate  मैं  gran  करता हुं  कि  wax  का  इस  प्रकार  निर्वचन

 करना  कि  न्यायाधीशों  ने  से  ग्रसित  की  है  कि  ठीक  नहीं  है  ।  चूंकि  फैसले  का  उद्धव  किया  गया

 है  कौर  इस  haa  की  प्रति  हमें  प्राप्त  नहीं  हुई  इस  लिये  मैं  श्री  दाजी  के  वक्तव्य  से  संगत  वंश

 का  उद्धव  करूंगा  |  इस  में  कहा  गया  है  :

 “
 safe इस  न्यायालय  के  न्यायाधीश इस  कदर  कार्यपालिका  के  रहम पर  हैं  कि

 कार्यपालिका  इनकी  सेवानिवृति  और  सेवावधि  के  बारे  में
 सीमा  निर्धारित  कर  सकेगी

 तो  देश  में  न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  समाप्त  हो  जायेगी  ।  संविधान  में  ara

 के  संबंध  में  जो  परित्राण  हैं  वह  बेकार  हो  जायेंगे  ।  मैं  इसके  परिणामों को  सोच  कर
 1.0

 कांप  जाता  हूं  ।  इस  लिये  मुझे  यह  देख  कर  बहुत  राहत  मिली  कि
 कन  लल ee

 wast  में



 ११  १८८५  संविधान  विधेयक  YVo?

 कया  मैं  प्रशन
 को  भिन्न  प्रकार से  रख  ?  न्यायपालिका की  स्वतंत्रता  नागरिकों  के  भ्र धि कार

 मज़ाक  बन  जायेंगे  यदि  वह  यह  देखें  कि  न्यायाधीशों  ने  जो  उनके  पक्ष  में  अथवा  राज्य  के  पक्ष

 में  अथवा  राज्य  के  विरुद्ध  रिफिल  दिये  उन  फैसलों  को  न्यायालय  में  इस  sare  पर  शक्ति

 |  घोषित  करने  की  चुनौती  दी  जाती  है  कि  न्यायाधीश
 की  |  ६०  वर्ष

 हो  चुकी है  |

 यदि
 ७.  अथवा

 ८
 वर्ष  की  मुकदमेबाजी  के  रचाते

 ७
 अथवा

 ८
 वर्ष  पूर्व ेके

 फैसले
 को  द्न्य

 घोषित  किया  जाता  कौर  एक  व्यक्ति  अथवा राज्य  को  मालूम  पड़ता  है  कि  व्यवहार  न्यायालय

 की  ७  अथवा  ८  ag  पूर्व  की  डिक्री  को  पन्त  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  अमान्य  घोषित कर  दिया

 तो  ऐसे  मामले  मैं  दावे  के  साथ  कह  सकता  कि  नागरिकों  के  अधिकार  मजाक  बन  जायेंग े।

 यह  संविधान  में  भ्रन्तनिहित  है  कि  जहां  च्  निर्धारित  की  जाती  है  उस  ara  का  निर्धारण

 न्यायाधीश  से  अतिरिक्त  किसी  द्वारा  किया  जाना  है  ।  यदि  कोई  न्यायाधीश  सोचता  है  कि  वायु

 के  बारे  में  उसका  फैसला  अ्रन्तिम  होगा  तो  यह  मज़ाक  हो  जायेगा  |  यह  मानने  योग्य  बात  है

 कि  न्यायालय  में  इसे  चुनौती  दी  जा  सकती  है  ।  मुझे  यह  सुन  कर  श्राइचयें  हया  कि  ary
 का

 निर्धारण  दर्जनों  मुंसिफ  न्यायालयों  के  श्रनिद्चित  फसलों  द्वारा  किया  जाय  जो  उच्चतम  न्यायालय

 तक  जाते  हैं  ।  जब  मैं  ने  श्री  सीतलबाद  से  यह  बात  न्यायपालिका की  स्वतंत्रता

 या  गरिमा  के  प्रतीक  संगत  होगी  यदि  उन  मामलों  पर  मुसिफ  न्यायालयों  में  जिह  साक्ष्य

 लिया  जाय  ate  फिर  वह  मामले  उच्चतम  न्यायालय तक  कौर  उस  बीच  में

 करने  वाले  को  निश्चय  न  हो  कि  न्यायाधीश  द्वारा  जो  fare  दिया  जायेगा  वह  मान्य  होगा  अथवा

 भ्रमणा  वह  अच्छा
 र

 होगा  प्रथा  के  राष्ट्रपति  मुख्य
 न्यायाधीश

 की
 मंत्रणा  से

 ay

 का  निर्धारण  करें  ह  तो  उन्होंने  उत्तर  नहीं  दिया  ।  उन्होंने  केवल  यह  कहा  :  फिर  भी

 व्यवहार  न्यायालय  को  निर्णय  करना  चाहिए  1.0

 श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  :  श्री  सीतलवाद
 ने

 निश्चय  ही  कहा  था  कि  कोई

 मामला  इतना  पवित्र  नहीं  है  जिस  पर  न्यायालय  निर्णय  न  दे  सके  ।

 पानी  ह ०  छु०  सन  aia  पवित्र  होने का  नहीं  है  ।  जब  जज  के  निर्णय  निश्चयात्मक

 नहों  अर  इस  भ्राता  पर  शक्ति-प्रतीत  करार  दिए  जाएंगे  कि  जज  ६०  वर्ष  का  गया

 तो  सार्वजनिक  शरारत  उठने  का  प्रश्न  है  ।  जैसा कि  श्री  सीतलवाद ने  माना  साधारण  नागरिक

 भी  मुन्सिफ़ के  न्यायालय  में  इसके  विरुद्ध मामला  उठा  सकते  हेरफेर  we  वर्ष  बाद  यह  fig

 किया  भी  जा  सकता  है  या  नहीं  भी  किया  जा  सकता  है  कि  इन  वर्षों  में  दिए  गये  निर्णय  मान्य  हैं

 या  नहीं ।'

 सरकार  के  निर्णय  का  इरादा  उस  बड़ी  सार्वजनिक  शरारत  से  बचने  का  ही  नहीं  है  परन्तु

 न्यायपालिका  की  प्रतिष्ठा  ate  स्वाधीनता को  कायम  रखना  है  ।  जजों ने  पंजाब  उच्च  न्यायालय

 के  समवर्ती  निर्णय  की  बिल्कुल  अ्रवहेलना कर  दी  है  ।  इस  निर्णयन के  विरुद्ध  उच्चतम

 न्यायालय  को  करने  की  इजाज़त  नहीं  दी  गई  थी  ।  जजों  ने  उस  संशोधन  की  ग्रा लोच ना

 की  है  जो  कि  संसद्  के  सामने  है  ।  ag  तो  संसद्  ने  निर्णय  करना  है  कि  क्या  वह  स्पष्टीकरण

 के  तौर  पर  ऐसा  संशोधन  होने  देंगे  या  नहीं  ।  परन्तु  जजों  का  यह  कहना  कि  ऐसे  संशोधन  खराब

 जजों
 की

 मानसिक  वृत्ति  के  विरुद्ध  है
 ।

 यह  मामला  संयुक्त  समिति  के  सामने  था
 ।  तीन  जजों

 ने
 सरकार

 के  दृष्टिकोण  को  सुने  बिना  निर्णय  दे  दियां  ।  न्यायपालिका के  लिए  यह  दिन  दुर्भाग्यपूर्ण

 णा होगा  जब  जज  राजनीति  के  क  में  हस्त तोप  आरम्भ  कर  देंगे
 ।

 पिछले  कुछ  समय  से  जजों  में  ऐसी

 wast  में
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 प्र०  कथा

 मनोवृत्ति  रही है  ।  इंगलैण्ड  में  जजों  का  मत  यह  रहा  है  कि  न्यायालयों  का  काम  विधानों  की

 नीतियों
 में  दखल  देने  का  नहीं  है  ।  इस  सुनहरी  नियम  का  यहां  भी  भ्रनुसरण  किया  जाएगा  ।

 जिन्होंने  यह  कहा  है  कि  इस  मामले  का  निर्णय  सैनिक  न्यायालयों पर  छोड़ना  चाहिए  वे

 इस
 बात  को  बिल्कुल  भूल  गए  हैं  कि  इस  मामले  का  क्या  नतीजा  निकलेगा  जब

 कि  किसी  जज

 की  वायु  के  झगड़े  में  सारे  मामले  को  लम्बित  रखना  पड़ेगा  इन  विचारों  वाल  लोगों  के

 भ्रनुसार  मुख्य  न्यायाधीश  कोई  कार्यवाई  नहीं  कर  सकता  कौर  सारे  मामले  का  निर्णय  सैनिक

 कार्यवाही द्वारा  होगा  चाहे  वह  जज  के  पक्ष  में  हो  या  उस  के  विरुद्ध  ।

 यह  मामला  न्यायपालिका  की  प्रतिष्ठा  को  नहीं  बढ़ाएगा  ।  श्री  दाजी  ने  कहा कि  जज  बैठा

 छुट्टी  से  पहले  उसे  जाने  के  लिए  कह  दिया  जाता  है
 |

 श्री  हाजी
 :

 मैंने  कहा
 कि

 वह  सेवा  निवृत  हो  गया  छुट्टी  पर  है  प्रौढ़  जब  वह

 पार्टी  ले  रहा  है  तो  उसे  वापिस  बुला  लिया  जाता  है  |

 fat  प्र०  Fo  ह  वह  अलहदा  बात  है  ।

 pat  दाजी  मैंने  पाकिस्तान  के  उच्च  न्यायालय  के  मामले  का  उल्लेख  किया  जहां  शक्तियों

 का  दुरुपयोग  किया  गया  ।  हमें  ऐसी  शक्तियां  नहीं  लेनी  चाहिए  ताकि  उनका  दुरुपयोग  हो  सके  ।

 श्री  श्र०  न्यायपालिका से  व्यवहार के
 सम्बन्ध

 में  जिस  परम्परा का  पालन

 किया  गया  है  यह  उसकी  भ्रवहेलना  करता  है  ।  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  दारा  उठाई  गई  बात  का  यह

 जवाब है  ।

 श्री  दाजी
 :

 जब  एक  जज  पंजाब  उच्च  न्यायालय से  उच्चतम  न्यायालय को  गया  कौर

 तम  न्यायालय  से  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  को  गया  कौर  उस  जज  ने  अपनी  आ्ार्य ह  कुछ

 पति  कुछ  प्रौढ़  कहते  तो
 उस

 परम्परा
 की

 अ्रवहेलना  हो  गई  है
 |

 tat  प्र्०  Fo  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  है  कि  किसी  व्यक्ति  विशेष  की  मूखेता

 के  कारण  परम्परा  नष्ट  न  हो  जाए  |

 श्री  हाजी  :  इसीलिए  मैं  कहता  हुं  कि  नियुक्ति  के  समय  ही  छ  का  अन्तिम  रूप  से  फैसला

 हो  जाना  चाहिए  |

 tet  ४.” ह ५  Fo  सरकार  ने  यह  नियम  बना
 दिया  है  कि  नियुक्ति  के  समय  झा  का

 पन  किया  जाएगा  परन्तु  ये  झगड़े  उन  नियुक्तियों  के  बारे  में  हैं  जो  पहले  ही  की  जा  चुकी  हैं  ।  वह

 दिन  बुरा  था  जब  जजों  को  अपनी  दल  का  सत्यापन  करवाना  पड़ता  क्योंकि  पुराने  समय  में

 यह  न्यायपालिका  कीਂ  प्रतिष्ठा  के  विरुद्ध जो  ara  जज  लिखते  थे  वह  स्वीकार कर  ली  जाती  थी  ।

 बात  है  कि  कई  जजों  की  जरायु  उनके  सहयोगियों  ने  बाद  में  नहीं  मानी  ।  नई  नियुक्तियां  राजू  के

 पन  के  बाद  की  जाती  हूँ  ।  झगड़ा  तो  पुरानी  नियुक्तियों का  है  ।

 त्रिदिव  कुमार  चौधरी  सरकार  को  इसमें  क्या  आपत्ति  है  कि  नियुक्ति

 वारंट  में  दी  गई  शरायु  को  पहली  मान  लिया  जाए  |

 मल  wast  में
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 fat  सेन  :  यह  कौर  मामला  है  ।  इस  समय  हम  झगड़ों  का  सत्यापन  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :

 इससे  सारे  झगड़े  खत्म  हो  जाएंगे
 1

 fat  wo  कु०  नई  नियुक्तियों  में  ऐसा  ही  किया  जा  रहा  है
 ।

 fat  इस  के  लिए  संविधान में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री श्र०  कु०  सेन  :  श्री  दाजी  की  बात  हमें  स्पष्ट  हूं  ।  हम  जैसा  कर  रहे  हैं  वैसा ही  करने के

 लिए  त्यार  हैं  ।

 जिस  व्यक्ति  के  बारे  में  मैं  कह  रहा  उसके  लिए  मत  याचना  की  गई  है

 वह  देहली  में  है  ।  वह  संसद  सदस्यों  से  मिलता  रहा  हे  कौर  उन्हें  कलकत्ता उच्च  न्यायालय  के

 निर्णय के  कुछ  भाग  देता  रहा  है  |

 fet  हाजी  मैं  औचित्य  उठाता  हूं  ।  इस  प्रकार  कहना  मंत्री  महोदय
 के  लिए  उचित

 नहीं  न  मैंने  ate  न  श्री  चौधरी  ने  उस  व्यक्ति  विशेष  के  लिए  सत  याचना  als  ।  हम  किसी

 से  नहीं  मिले  हैं  ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार
 :  मैं  औचित्य  प्रशन  उठाता हूं  ।  aaa  fara

 दिया  था  कोई  माननीय  सदस्य  किसी  व्यक्ति  विशेष  का  जिक्र  नहीं  कर  सकता  उसके  लिए  इस

 सभा  में  मत  याचना  नहीं  कर  सकता  ।  श्रभी  विधि  मंत्री  ने  कहा  कि  कोई  माननीय  सदस्य  किसी

 निवास  जज  की  हर  से  मत  याचना  कर  रहा  ।  मैं  इसके  बारे  में  मागं  दर्शन  चाहता  हूं  ।

 प्र्०  मैंने  ऐसा  नहीं  कहा  है  ।

 पाध्या  महोदय  :  श्री  दाजी  ने  यह  भ्रांति  की  कि  यह  arts  लगाया  गया कि  कोई  जज

 अपने
 मामले  के  लिए  उन्हें  मिलने  प्राया  इत्यादि  ।

 श्री  रामनाथन  मैं  तो  माननीय  विधि  मंत्री  का  aaa  कर  रहा हूं  ।  उन्होंने

 कहा  कि  कोई  माननीय  सदस्य  किसी  व्यक्ति  की  ate  से  मत  याचना  नहीं  कर  सकता  ।  दो  तीन

 सप्ताह  पहले  इस  मामले  क  सम्बन्ध  में  विनिमय  दिया  गया  था  ।

 शी  हाजी  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  कुछ  सदस्यों  ने  उस  ब्यक्ति  के  लिए  मतयाचना  की

 हमने  उसका  जिक्र  भी  नहीं  किया  ।  इस  प्रकार  के  आरोप  लगाना  उचित  नहीं  ।

 oy  चक्रवातों  इस  प्रकार  के  शब्द  वाद-विवाद  से  हटा  देने  चाहिएं  |

 महोदय  :  श्री  दाजी  ने  कहा  है  कि  जज  विशेष  उन  से  या  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी

 से  नहीं  मिले  ।  ग्राम  तौर  पर  कोई  भी  व्यक्ति  सदस्यों  से  मिल  सकता है  ।  किसी  विधान  के  बारे  में

 जिस  का  किसी  व्यक्ति  पर  प्रभाव  पड़ता  हो  वह  व्यक्ति  संसद  सदस्यों  से  मिल  सकता  है  ताकि  सदस्य

 उसके  दृष्टिकोण
 को  सभा  के  सामने  रख  सके  !  यदि  कोई  जज  किसी  सदस्य  से  मिला  यद्यपि

 यह  उसकी  प्रतिष्ठा  के  अनुकूल  नहीं  है  त  भी  उस  पर  इस  समय  इतराज  नहीं  किया  जा

 सकता  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  किसी  विधेयक  को  पारित  होने  या  न  पारित  होने  में  दिलचस्पी  रखता

 हो  तो  ag  किसी  भी  सदस्य  से  मिल  सकता  है  ।.
 ns

 ata  में
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 fat हो०  ato  मुकर्जी
 :  इस  मामले  विधि  मंत्री  जिस  न्यायाधीश  की  चर्चा  कर  रहे  हैं

 वह  न्यायालय  में  निवारण  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  श्र  यदि  दिल्ली  में  उनकी  गतिविधियों  के

 बारे  में  झाक्षेपात्मक  बातें  कहू  करे  संसद्  सदस्यों  पर  उन  के  बारे  में  प्रतिकूल  प्रभाव  डाला  जाता  है

 अर  वह  यहां  उपस्थित  न  होने  के  कारण  विधि  मंत्री  द्वारा  लगाये  गये  खुले  आरोप  का  उत्तर  नहीं

 दे  सकते  तो  यह  बात  सभा  की  मान्य  प्रक्रिया  के  नकल १४ ५  नहीं  इस  बात  की  प्रनमति च््ने  नहीं  दी  जा

 सकती  ।.

 हरि  विष्णु कामत
 :  दाऊद  का  प्रयोग  इस  प्रसंग  में  अनुचित  है  इसलिये

 इसे  सभा  की  कार्यवाही  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  श्री  wo  पी०  मित्तर  दिल्ली  में  जाये  हुये  हैं  क्योंकि  उनका

 मामला  सुनवाई  के  लिये  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  AT  रहा  वह  यहां  पर  मतयाचन  के  लिये

 नहीं  कराये
 ।

 मैं  नहीं  समझता
 कि

 किस  अन्य  सूचना  के  आधार  पर  मंत्री  महोदय  ऐसा  कह  रहे

 हैं  ।

 अब  तथ्य  हमारे  पास  मैं  माननीय  विधि  मंत्री  को  परामर्श  दूंगा

 कि  वह  शब्द  का  प्रयोग  तब  तक  न  करें  जब  तक  उनके  पास  विश्वसनीय  सुचना  न  हो  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  अध्यक्ष  मुझे  विश्वास  है  कि  जहां  तक  कार्यवाही से  शब्दों

 को  निकालने  का  सम्बन्ध  है  प्राय  सभी  सदस्यों  से  एक  सा  बर्ताव  कौर  सदस्यों  तथा  मंत्रियों

 में  भेद  नहीं  करेंगे

 sweat  महोदय  :  मुझे  भी  विश्वास  है  कि  श्राप  भ्रध्यक्ष-पीठ  पर  कोई  अक्षय  नहीं  करेंगे  |

 fat  gto  ato  मुकदमों  :  उन्होंने  पहले  ही  भ्राक्षेप  किया  है  ale  उन्हें  रोका  नहीं है  ।

 ०५  आक्षेप  न  करने  के  बारे  में  भी  उन्हें  निदेश  नहीं  दिया  ।

 श्रेय  महोदय  किस को  ?

 श्री हरि  बिष्णु  कामत :  माननीय  मंत्री  को  ।

 महोदय
 :

 मैंने  उनसे  कहा  है  |

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  प्रा पने  उन  से  कहा  है  कि  वह  पहले  के  समान  बात  न  करें  ।

 महोदय  मैंने  कहा  है  कि  माननीय  मंत्री  को  तब  तक  ऐसा  नहीं  कहना  चाहिए  जब

 we  उनके  पास  विश्वसनीय  सुचना  न  at.  .  .  ..  ।  aa  उन्हें

 ठीक  यही  बात  कही  है  ।

 fat ही०  ना०  मुकर्जी :  मैं  इस  बारे  में  झ्रापका  निणंयन  प्राप्त  करना  चाहूंगा  कि  यदि  इस

 बात  को  मान  भी  लिया  जाय  कि  माननीय  मंत्री  के  पास  सम्बद्ध  न्यायाधीश  के  विरुद्ध  कोई  सुचना है  तो

 भी  क्या  उस  न्यायाधीश  की  अनुपस्थिति  में  उस  मामले  की  चर्चा  करना  नियमानुकूल  है
 ?

 हम  इस

 प्रकार  भ्र भि योग  नहीं  लगाते  |

 fat श्र०  सरकार  के  विरुद्ध  जो  बातें  कही  गई  हैं  उनका  उत्तर  देना  मेरा  गतंव्य

 यह  कहा  गया  कि  उनके  स्तरों  पर  डमॉक्लीस  की  लटक  रही  है  और  कि

 उन्हें  इसलिये  सेवा  निवृत्त  किया  जा  रहा  है  चूंकि
 यह

 सुप्रसिद्ध  नहीं  हैं
 arte

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ग्रध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्यों  को  अधिकार  है  कि  वह  मंत्रियों  तथा  सरकार

 की  परन्तु  जहां  तक  ऐसे  व्यक्तियों  का  सम्बन्ध  है  जो  यहां  उपस्थित  नहीं  हमारी

 सामान्य  प्रक्रिया  यह  है  कि  हम  उन  के  बारे  में  कोई  अ्रपमानजनक  बात  नहीं  कहते  क्योंकि  उन्हें  अपनी

 रक्षा
 करने  का  अवसर  प्राप्त  नहीं  होता

 ।  जब  तक  माननीय  मंत्री  के  पास  कोई  विश्वसनीय  सूचना

 हो  उन्हें  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए  ।

 fat  श्र०  कु०  मैं  प्रापसे  पुर्णतया  सहमत हूं  ।  जेसा  कि  मैंने  हमने  इस  विशेष  नाम

 का  वर्णन  नहीं  किया  ।  इसका  उल्लेख  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  द्वारा  किया  गया  ।  इसलिये  मैंने

 कहा  था  कि  यह  मामला  मतयाचना  का  नही ंहै  ।  दाऊद  का  साधारण  शरथ  है  ।  इस

 मामले  में  माया  चना  हो  रही है  क्योंकि  इस  का  विशेष  वर्णन  उदाहरण  के  रूप  में  इसलिये  किया  गया

 कि  सरकार  जजों  से  कैसा  व्यवहार  कर  रही  है  ।

 जैसा कि  मैंने  कहा  है  इस  श्वा मले  के  तथ्य  जिनको  मैंने  पढ़  कर  सुनाया  पंजाब  उच्च  न्यायालय

 के  निर्णय में  दिये  गये  हैं  प्रौढ़  उनसे  सम्बद्ध  व्यक्ति  का  हित  नहीं  होता  |

 कुछ  भी  हो  यह  श्रत्यावस्यक  है  कि  ऐसे  मामलों  को  व्यवहार  मुकदमेबाजी  की  श्रनिश्चितताग्रों

 पर  न  छोड़  कर  इन  का  निर्धारण  किया  जाये  |  मैंने  पहले  भी  कहा  था  ate  अब  फिर  दोहराता  हूं  कि

 सरकार ऐसे  मामलों  के  बारे में  निर्णय  सदैव  मुख्य  न्यायाधिपति के  परामर्श  पर  लेती  रही  है  जिन

 मामलों की  चर्चा  मैंने  सभा  में  की  उन  सभी  मामलों  में  राष्ट्रपति  ने  जैसे  भारतीय  मुख्य  न्यायाधिपति

 ने  मंत्रणा दी  थी  ठीक  वैसी  ही  आदेश  दिये  थे  ।  इस  मामले  में  भी  ऐसा  ही  किया  गया  |

 अनुच्छेद  ३११  के  बारे  में  अन्य  असैनिक  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  समान  श्री  दाजी  ने

 भी  कहा  कि  वह  अग्रेतर  साक्ष्य  देने  का  अ्रधिकार  नहीं  चाहते  परन्तु  वह  प्रस्तावित  दंड  पर  प्रतिनिधित्व

 कर  सकने  के  अधिकार  चाहते हैं  ।  जब  भ्र सैनिक  कर्मचारियों के  प्रतिनिधि  मुझे  मिले  उन्होंने मुझे  एक
 hae ह  ह

 प्रारुप  दिया  जिसमें  यह  शाब्द  थ  परन्तु  केवल  ही  दिये  गये  साक्ष्य  परਂ  ।  हीਂ  दादों

 की  बजाय  हम  ने  के  दौरान  दिये  पये  शब्दों  का  प्रयोग किया  है  |

 जैसा  कि  मैंने  जब  यह  प्रस्ताव  पहले  सभा  के  समक्ष  था  कौर  जब  यह  संयुक्त  समिति

 के  पास  नहीं  गया  था  तो  सरकार  का  विचार  झ्र सैनिक  सेवा  नियमों  के  नियम  २४  में  परिवर्तन लाने

 का  कदापि  नहीं  था  ।  इस  नियम  २४  में  उपबन्ध  है  कि  असैनिक  कर्मचारी  प्रस्तावित  दण्ड  के  विरूद्ध

 प्रतिनिधित्व कर  सकता  है  ।  यह  सोचा  गया  कि  भविष्य  में  कोई  अनुत्तरदायी सरकार  संसद्  को  दिये

 गये  की  अवहेलना  करके  नियम  २४  को  हटा  न  दे  समय  मैंने  अ्रसैनिक  कर्मचारियों

 के  प्रतिनिधियों  को  कौर  भारतीय  राष्ट्रीय  कामिक  संघ  कांग्रेस  के  प्रतिनिधियों  को  बताया  जो  मुझे

 ड्राफ्ट  देने  जाये  जिस  द्वारा  यह  स्पष्ट  किया  जाना  था  कि  प्रस्तावित  दंड  के  विरुद्ध  प्रतिनिधित्व

 में  श्रीनेत  सुनवाई  प्रौढ़  भ्रग्ेतर  साक्ष्य  देने  पर  आ्राग्रह  करने  सम्बन्धी  अधिकार  शामिल  नहीं  होगा
 ।

 उन्होंने वह  ड्राफ्ट  मुझे  दिया  जिसे  मैंने  मामूली  रूपभेदों  के  साथ  स्वीकार  कर  लिया  |  कौर  मुझे  श्राइचर्य

 gu  कि  इन  सब  बातों  के  पश्चात  श्री  प्रिय  wa  ने  इस  सब  को  छोड़  कर  संशोधन  प्रस्तुत

 किया ॥

 श्री  दाजी  ने  यह  स्पष्ट
 करने

 के  उद्देश्य से
 उच्चतम

 न्यायालय  के  फैसलों  में  से  पढ़  कर  सुनाया
 कि  दंड

 पर
 प्रतिनिधित्व

 करने  के  अधिकार  में  अग्रेतर  सुनवाई  अ्रथवा  भ्र ग्रे तर  साक्ष्य  देने  का  अधिकार

 शामिल  नहीं  है
 ।

 यदि  ऐसा  है  तो  इसका  स्पष्टीकरण  करने  में  कोई  आपत्ति  वाली  बात  नहीं  है  ।

 ——  a

 toa  अंग्रेज़ी  में
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 ०  करे

 मुझे  श अ्राइचर्य  हुआ  किਂ  श्री  कृष्ण  मेनन  ने  श्री  दाजी  से  प्र सहमत  होते  हुये  कहा  कि  दुबारा  सुनवाई

 का  अ्रधिकार  न  देकर  हम  एक  गांव  मानिक  परित्राण  को  छीन  रहे  यह  बात  मेरी  बात  की  सच्चाई

 की  समर्थक है  ।  श्री  मेनन  का  कहना  है  कि  संविधान  में  दोबारा  सुनवाई  प्रौढ़  भ्र ग्रे तर  साक्ष्य  का  उपबन्ध

 उन्होंने  यह  कह  कर  कि  एक  बड़े  परित्राण  को  छीना  जा  रहा  है  श्री  दाजी  कौर  श्री  स०  मो  ०

 बनर्जी का  खंडन  किया  जो  कई  मासों  से  मुझे  बताने  की  चेष्टा  कर  रहे  हैं  कि  इस  प्रक्रम  पर  जबकि

 प्रस्तावित  दंड  के  विरुद्ध  प्रतिनिधित्व  किया  गया  है  किसी  सुनवाई  पर  आग्रह  नहीं  किया

 जा  रहा  ।

 हमने  भरसक  प्रयत्न  किया है  कि  अ्रसैनिकਂ  कर्मचारी  के  सम्पूर्ण  संरक्षण  मिल े|  हमने

 झा इवा सन  दिया  कि  नियम  २४  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जायेगा  |  इसके  बावजूद  भी  हमने  यह  संशोधन

 रखा  जिस  पर  हम  पर  अ्रारोप  लगाया  गया  कि  हम  सैनिक  कर्मचारियों  के  श्रत्यावइ्यक  अधिकार

 छीन रहे  हैं  ;  परन्तु  यह  उचित  नहीं  है  ।  मैं  श्री  मेनन  के  इस  कथन  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  यहां  केवल

 प्रधान  मंत्री  ही  लोकतंत्रवादी  हम  सब  उन  का  सम्मान  करते  हैं  पौर  निश्चय  ही  हमें  इस  बात  का

 गव  है  कि  वह  हमारा  नेतृत्व  कर  हैं  ।  परन्तु  हम  इस  बात  से  सहमत नहीं  हैं  कि  हम  लोकतंत्रवाद

 नहीं  हैं  श्र  केवल  प्रधान  मंत्री  ही  लोकतंत्रवाद  हैं  ।

 यदि  कोई  ऐसा  विचार  हो  कि  हम  लोकतंत्र  के  उद्देश्यों  से  परे  हटे  हैं  प्रौढ़  कि  केवल

 naive  कर्मचारियों  के  ही  नहीं  बल्कि  नागरिकों  के  भी  अत्यावश्यक  अधिकारों  का  संरक्षण  नहीं

 कर रहे  तो
 मैं  उसका  खंडन  करता हूं

 ।
 मुझे  ara  है  कि  हम  उसी  मार्ग  पर  चलते  रहेंगे  क्योंकि

 यही  हमारी  बड़ी  शक्ति  है  ale  हम  लोकतंत्र  की  प्रक्रिया  से  ही  कार्य  कर  रहे  भय  प्रथम  बल  की

 क्रिया  से  नहीं  ।

 महोदय
 :  एक  संशोधन  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  के  नाम  में  है  ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  केवल  एक  ea  दो  छोटे  से  प्रश्न  पुछना

 चाहता हूं  ।  उनके
 बगर

 मैं  इस  निश्चय  पर  नहीं  पहुंच  सकूंगा  कि  मत  विभाजन  के  लिये  कहा  जाय
 अथवा  नहीं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  ma  मैं  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  का  संशोधन  मतदान  के  लिये

 रखूंगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  का  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा

 अस्वीकृत ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  स०  मो०  बनर्जी  का  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा

 अस्वीकृत  |

 श्रिया  महोदय  प्रदान  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति

 |
 द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  किया  जाय  |

 लोक-सभा
 म

 _

 मतदान  विभाजन  हुआ
 ।

 मूल  stat  में
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 गझध्यक्ष  महोदय  :  मत  विभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  है  :

 पक्ष  में  २७०  ;  विपक्ष में  ५१  ।

 सभा  की  कुल  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  मतदान  करने  वाले  सदस्यों  के

 कम
 से

 कम  दो-तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  हुमा  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 preter  महोदय
 :

 श्रब  हम  खंडवार  विचार  आरम्भ  करते

 खण्ड  I~ (MTHRE  १२४  का

 भी  सुमत  प्रसाद  :  मैं  झपना  संशोधन  संख्या  १०  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 श्री पु०  to  पटेल  :  मैं  झपना  संशोधन संख्या  ११  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं
 ।

 ort  ब्रज  बिहारी  मेहरोत्रा  :
 मैं

 अपना
 संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 fat  aro  ना०  चतुर्वेदी  :  मैं
 अरपना  संशोधन  संख्या  २२ प्रस्तुत करता  हूं

 vont  fates  कुमार  चौधरी
 :  मैं  rca  संशोधन  संख्या  २३,  जो  सूची  संख्या

 ४५  में  प्रस्तुत

 करता  हूं  ।

 1  श्री  समेत  प्रसाद  :  इस  विधेयक  में  उच्चतम  न्यायालय के  जज  की  org  सीमा  निर्धारित

 नहीं  की  गई  है  ।  खंड  २  के  श्रतूसार  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाना है  ।

 मंत्री  सत्यनारायण  fag)  :
 मतदान  किस  समय  होगा

 ?

 para  महोदय
 :

 मतदान  के  लिये
 ४

 बजे  का  समय  होगा  क्योंकि  सभी  खंडों  पर  चर्चा  हम

 कर  लेंगे  शर  फिर  एक  ही  समय  मतदान  हो  जायेगा |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 परन्तु  कुछ  खंड  एक  दूसरे  पर  श्राधारित  जसे  खंड
 ४  ६  |

 यदि  एक  खंड  अस्वीकार  कर  दिया  जाता  है  तो  दूसरे  पर  चर्चा  नहीं  हो  सकती
 |

 fae  महोदय  :  केवल  वह  समय  चर्चा  होगी  खराब  होगा
 |

 sat  हरि  विष्णु  कामत
 :

 जिंस  समय  में  हम  बाद  वाले  खंड  पर  चर्चा  करेंगे  वह  ज़ाया  होगा
 |

 1भ्रध्यक्ष महोदय : मैं भी यही महोदय  :  मैं  भी  यही  कहता हूं  कि  वह  समय  ज़ाया  होगा  ।  परन्तु  सदस्य  मतदान
 के

 लिये  कुछ  श्रमिक  जानना  चाहते  हैं  ।  इसलिये  मुझे  उस  जानकारी  के  उपलब्ध  करने  के  लिये  समय

 जाया  करना  पड़ता  है  ।  मैं  भी  यह  बात  महसूस  करता  हूं
 ।

 vat  सुमत  प्रसाद
 :

 यदि  उच्च  न्यायालय  के  जज की  ara  निर्धारित करने  का  इस  विधेयक

 में  उपबन्ध  है  तो  कोई  कारण  नहीं  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  जज  की  राय  निर्धारित  करने

 सम्बन्धी  उपबन्ध  न  हो  ।  मेरा  संशोधन  इसी  लक्ष्य  का  है  ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :

 उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  जजों  की  वायु

 के  बारे में  एक  ही  सिद्धांत  होना  कौर  इस  बारे  में  संविधान
 में  ही  उपबन्ध  होना  चाहियें

 यही  मेरे  संशोधन  का  उदय  है  ।
 कना

 मूल  मंप्रेज़ी  में
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 त्रिदिव  sare

 एक  जज  की  नियुक्ति  के  समय  ही  उस  की  राय  सम्बन्धी  निर्धारण  होना  चाहिए  ate  इस

 उल्लेख  नियुक्ति  वारण्ट  में  होना  चाहिए
 |

 जहां  तक  वत  मान  जजों  का  प्रदान  है  इनकी  तिथि  का  निर्धारण

 मुख्य  न्यायाधिपति  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  तर  मुख्य  न्यायाधिपति
 का  सम्बन्ध  किसी  सरकार  के

 प्रशासनिक  निर्णय  के  साथ  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।

 fait  जोखिम  ea  :
 जजों  की  अऩ्य  सम्बन्धी  इस  खण्ड

 का  इस  विधेयक  में  शामिल

 किया  जाना  एक  खेदजनक  बात  है  ।  इससे  जजों  के  भ्राचरण  aire  नियुक्ति  सम्बन्धी  प्रश्न  खड़े हो

 जाते हैं  ।

 प्रत्येक  व्यक्ति की  च  के  सम्बन्ध  में  सूचना  चरचे  से  अथवा  किसी  wer  साधन  से  मिल  सकती

 ।  यह  मालम  हो  सकता  है  कि  वह  कब  ...  र्ा  था  |  परन्तु एक  जज  की  जरायु के  बारे  में  सन्देह  उत्पन्न

 होना  खेदजनक  बात  है  ।  इसका  यह  हू  कि  हमारे  राज्य  की  बुनियाद  के  बारे  में  सन्देह

 उत्पन्न है  ।

 महोदय  पीठासीन

 राज  संसद  में  जज  की  के  प्रश्न  पर  चर्चा  होना  एक  शोचनीय  बात  है  ।  हमारे देश  के

 का  आचरण  बहुत  उंचा  रहा  है  |  उनके  श्राचरण  की  महानता  को  हम
 राज

 भूल  रहे  हैं  ।  जब  उन  जजों

 ने  हमें  दण्ड  दिये  तो  हमें  सन्तोष  हुआ  क्योंकि  हम  उनक  आचरण  कौर  पांडित्य  को  मानते  थे  ।  मुझे  मिस्टर

 जस्टिस  विवियन  बोस  कौर  श्री  बी०  जी०  हार नी मान  जेसे  महान  जजों  को  मिलने  का  भ्र वसर  प्राप्त

 |  सरजान  मान  भी  जज  थे  ।  ऐसे  उच्च  आचरण  वाले  जजों  की  बात  पर  सन्देह  करना

 waar  भ्रनुचित  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 माननीय  सदस्य  को केवल  खण्ड  २  के  बारे  में  ही  कहन  चाहिये  ।  यह

 खण्ड  न्यायाधीशों  की  जरायु  से  सम्बन्ध  रखता  है  |

 श्री  जोखिम  श्रात्वा  :  मेरे  कथन  का  तात्पर्य यह  ह  कि  एक  न्यायधीश  की  निश्चय

 सच्चाई  के  आधार  पर  किया  जाये  ।  यह  न्याय  या  तो  म्यूनिसिपल  के  अभिलेखों  के  अधार  पर  अथवा

 विधान  सभा  के  अ्रमिलेखों  के  आघार  पर  निश्चित  होना  चाहिये  ।  यह  कहना  गलत  ह  कि  किसी

 धीर  की  श्राप  का  निश्चय  राष्ट्रपति  करेगा  ।

 गयी  दा०  ना०  चतुर्वेदी  :  प्रस्तावित  अनुच्छेद  रश्क  की  इस  भ्राता  पर  ग्रापात्त  की  जा  सकती है

 कि

 वह  उस  अनुच्छेद  से  मेल  नहीं  ता  जो  कि  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  अय  निश्चित  करने

 के  लिये  रखा  गया  है  ।  इन  मामलों
 में  प्रक्रिया  में

 एकरूपता  होनी  चाहिये  |  इस  मामले  में  कोई  अन्तर

 नहीं  होना  चाहिये  ।

 मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  संसद  को  इस  विषय  पर  कोई  पथ क  विधि  श्रथिनियमित  करता  नितान्त

 श्रावस्यक है  |

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  राय  का  निश्चय  राष्ट्रपति  द्वारा  भारत  के  मुख्य

 छिपती  के  परामर्श  से  किया  जाना  तथा  इस  प्रकार  के  निश्चय  को  अख़्तर  समझा  इस

 विषय  में  किसी  निम्न  न्यायालय  में  किसीਂ  प्रकार  की  अपील  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।  इससे

 पालिका  क  प्रतिष्ठा  में  आराघात  होगा  |
 स स

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 मेरा  सुझाव  यह  है
 कि

 न्यायाधीश
 की

 शरायु  का  निश्चय  उसकी  नियुक्ति  के  समय  ही  कर
 लिया

 जाये  तथा  उसे  नियुक्ति-पत्र में  लिख  दिया  जाये  ।

 राष्ट्रपति  को  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  अ्रौर  उसके  हस्तान्तरण  का  पूरा  अधिकार  इसलिये

 यदि  उसे  ही  न्यायाधीश  की  arg  का  निश्चय  करने  का  अधिकार  दिया  जाये  तो  उससे  न्यायपालिका

 की  स्वतन्त्रता  पर  कोई  आधार  नहीं  होगा  ।

 श्री  पीठ  र०  :
 मेरे  विचार  से  नियुक्ति  के  उच्चतम  न्यायाधीश  की

 शरायु  का  प्रश्न  उठाया  ही  नहीं  जाना  चाहिये  ।  उच्चतम  न्यायालय  में  नियुक्ति  के
 समय  उसकी  जो

 घोषित  की  गयी  हो  उस  पर  भविष्य  में  किसी  प्रकार  की  आपत्ति  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।  उसे  ही  भ्रान्ति

 रूप  से  मान  लिया  जाये  ।  ऐसी  कोई  बात  नहीं  की  जाये  जिससे  कि  न्यायपालिका  की  स्वतन्त्रता

 सुदृढ़ता में  फक  आये  ।

 उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  इस  समय  मुख्य  न्यायाधिपति  तथा  मुख्य  मन्त्री

 के  परामर्श से  की  जाती है  ।  मेरे  विचार  से  यह  परम्परा ठीक  नहीं  है  यह  निर्णय केवल  मुख्य

 न्यायाधिपति की  सलाह  से  ही  किया  जाये  ।  तथा  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  से  पृथक्  रखने  के  लिये

 यथाशीघ्र  कदम  उठाये  जायें  |

 श्री  प्रभात  कार
 :

 जहां  तक  उच्चतम  अथवा  उच्च  न्यायाधीश  की  वायु  का  सम्बन्ध  है  मेरा

 प्रस्ताव  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  या  स्वयं  न्यायाधीश  को  कोई  उठाने  की  अनुमति न  दी

 जाये  ।

 मेरे  विचार  से  ऐसा  करने  की  अनुमति  देना  अनुच्छेद  १२४  (४)  के  विरुद्ध  होगा  इसकी

 अनुमति  किसी  भी  परिस्थिति  न  में  दी  जाये  ।

 श्री  काशीराम  गुप्त
 :

 मेरा  सुझाव  है  कि  संयुक्त  समिति  ने  जो  संशोधन  श्रतुच्छेद

 रखा  हे  वह  बिल्कुल  उचित  है  उसे  रखा  जाये  |  यह  संविधान  के
 बाधा  भूत  सिद्धान्तों  के  AST है

 |

 fait  मानसिंह  पृ०  पटेल  :  मेरे  विचार  से  मुख्य  प्रदान  यह  है  कि  यदि  किसी  समय  आपत्ति  sart

 जाये  तो  न्यायाधीशों  की  ara  का  निश्चय  किस  प्रकार  किया  प्रदान  यह  नहीं  है  कि  न्यायाधीशों

 का  चरित्र  कसा  हो  अथवा  किन  स्थितियों  में  उनको  नियुक्ति  की  जाये  ।

 कठिनाई  यह  है  कि  उचित  अभिलेखों  की  अनुपस्थिति  में  वायु  की  पुष्टि  कसे  की

 जायेगी  |  ऐसी  स्थिति  में  यह  आवश्यक  है  कि  खण्ड  २  को  रहने  दिया  जाये  |

 भी  च०  का०  भट्टांचार्य  :  की  बात  यह  है  फि  संविधान  में  न्यायालय  के
 arr  की  शय  विहित  की  जा  रही  है  लेकिन  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  वायु  के  सम्बन्ध  में

 यह  कहा  गया  है  कि  उसका  च्  संसद  द्वारा  किया  जायेगा  |  इस  प्रकार  उच्चतम  न्यायालय  के

 न्यायाधीशों  की  स्थिति  भ्रपेक्षाकृत  उतनी  अच्छी  नहीं  रहेगी  ।

 मेरे  विचार  से  विमान  संविधान  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  जब  संविधान के  अधीन  संसद  से

 यह  ग्रन्थकार  छीना  नहीं  गया  है  तो  इस  भ्रधिकार  का  उपबन्ध  करने  की  ग्रा वश्य कता  ही  क्या  थी  ।

 संसद्  को  यह  शक्ति  पहिले  से  ही  प्राप्त  है  ।
 ह

 मूल  नभ रं ग्रेजी  में
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 लक्ष्मी मल्ल सिधवी  :  मेरे  विचार  से  खण्ड  २  के  संशोधन  दे  रूप  में  एक  ऐसा  मध्यमार्ग

 प्रस्तुत  किया  गया  है  जिससे  कि  कई  कठिनाइयां
 हल  हो  गयी  हैं

 ।
 ate  यह  प्रश्न  कार्यपालिका

 के
 हाथों

 से  निकल  गया  है  ।  सभा  को  इस  संशोधन  को  स्वीकार करना  चाहिये  ।

 oft  सिंहासन fag
 :  उपाध्यक्ष  यह  जो  इस  धारा  के  द्वारा  श्राप  संविधान

 में  संशोधन  करने  जा  रहे  यह  समझ  में  नहीं  भ्राता  एक  घटना  हो  गई  कलकत्ता  की  ate  उसको

 लेकर  श्राप  संविधान  में  परिवर्तन  करें  यह  संविधान  के  लिए  भी  शोभा  नहीं  देता  है  i.

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 ज्यादा  हुए  हैं  ।

 थी  सिहासन  fag
 :

 चाहे  कितने
 भी

 केस  हुए  यह  चीज़  शोभा  नहीं  देती  है  ।  यहां  पर

 सुप्रीम  कोर्ट  हाईकोटंस के  जजों की  अवस्था  का  सवाल  है  श्र  उस  पर  विवार  फिया  जा  रहा है  ।
 श्राप  देखें  तो  इनकी  अवस्था  का  ही  सवाल  नहीं  भी  बहुत  सो  सर्विसिस  जिनकी  अवस्था

 का  सवाल
 पेदा  हो  सकता  हें  ।  यूनियन  कमीशन  स्टेट  कमीशन  उनके  मेम्बरों  की

 ६५  बर्ष  कौर  ६०  वर्ष  दी  हुई है  ।  फिर  पालियामेंट  के  मेम्बरों  की  अवस्था  का

 भी  सवाल  पैदा  होता  है
 ।

 उनकी  अवस्था भी  कहा  गया  है  कि  पच्चीस  साल  से  कम  नहीं  होनी

 चाहिये ।  क्या  श्राप  इन  सब  की  श्रवस्थाश्नों  का  फैसला इस  तरह  से  करते  फिर  सकते

 AISA  एक  बार  पे  दा  होता  बार  बार  पदा  नहीं  होता  है  ।  आदमी  की  अवस्था  एक  होती  वह

 बदला  नहीं
 करती  है  ।  जब  वह  पैदा  होता  है  तो  उसकी  अवस्था  एक  ही  होती है  ।  उसका

 रिकार्ड  at  होता  वह  waco  म्युनिसिपलिटी  के  fears  में  दज़  रहती  गांव  के  चौकीदार  के  पास

 दर्ज  रहती हू  गांव  सभा  में  कर्ज  रहती  है  ।  इसके  अलावा  वहू  जब  स्कूल  में  पढ़ने  के  लिए  जाता  है  तो  उस  के

 मां  बाप  उसकी  एज  वहां  जज  कराते  हैं  वह  हाई  स्कूल  पास  करता  बी०  ए०  पास  करता  एम  ०  पु

 पास  करता
 है  हर  जगह  दें  होती  है  ।  इस  सबके  बावजूद  भी  नगर  झगड़ा  होता  है  तो  इसका  मतलब

 केवल  यही  निकल  सकता  है  कि  कहीं  गड़बड़ी  हमारे  ख्याल  में  गड़बड़ी है  ।  इस  तरह  का

 ज़न  संविधान  में  करके  चरित्र  को  नीचे  करने  जा  रहे  हैं  उम्र  को  भी  झगड़े  में  रख  रहे  मेरे  विचार

 में  ये  दोनों  बातें  लाना  हाईकोर्ट  ate  सुप्रीम  कोटे  के  इस  सदन को  शोभा  नहीं  देता  है  ।  जो  भी

 कानून  श्राप  बनायें  सबके  लिए  एक  सा  बनायें  |  जरगर  बाप  इनके  लिए  इस  तरह  से  करते  हैं  तो  क्या  प्राय

 झाई०  ए०  एस०  में  जो  या  जो  यूनियन  कमीशन  में  हैं  या  दूसरे
 उन

 सबके  झगड़े  मिटाते  फिरेंगे  |

 फिर  लोक  सभा  Ht  सदस्यता  के  लिए  जो  पच्चीस  साल  की  रखी  गई  उसको  कौन  तय

 पटवारी तय  हम  तय  कौन  करेगा  |  यूनियन  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  के  सदस्यों  की  जो

 पैसठ  साल
 की

 उम्र  रखी  हुई  उसको  कौन  तय  करेगा
 ।

 कौन  तय  करेगा  कि  यह  साठ  का  हो  गया  है

 या  नहीं  का  हो  गया  है  या  नहीं  ।  बंगाल  के  एक  दो  केसिस  को  लेकर  जो  झगड़ा  हो  उसको

 लेकर  जो  संविधान  में  परिवर्तन  कर  रहे  वह  उचित  नहीं  है  ।  मैं  उसका  विरोध  करता  हूं  ।  यह

 संविधान  क  लिए  शोभा  की  बात  नहीं  है  ।  जब  संविधान  बनाया  गया  था  तो  बहुत  सोच  समझ  कर

 बनाया  गया  प्रौढ़  उम्मीद  की  गई  थी  कि  सभी  हाईकोट  के  जज  अपनी  उमा  ठीक  बतायेंगे  |

 सुप्रीम  at  के  चीफ  जस्टिस  ने  अपनी  एक  चिट्ठी  में  जो  इसके  बारे  में  लिखा उम्र

 के  झगड़े  के  बारे  में  लिखा  उसको  पढ़  कर  मैं  प्राकार  सुनाना  हूं
 ।  उन्होंने उस  में  कहा  था  कि

 हमारी  डिगनिटी  के  आपकी  डिगनिटी  के  लिए  यह  बड़ा  जरूरी  है  कि  हम  लोग  उम्प्र  का  झगड़ा  न

 जो  मे  सरकुलेशन  के  सर्टिफिकेट  में  उम्र  दर्ज  या  जो  यूनिवर्सिटी  में  दर्जे  उसी  को  रखें  ।

 आपकी  जानकारी  के  लिए  उस  चिट्ठी  में  से  थोड़ा  सा  हिस्सा  संक्षेप  में  रखता  हूं  ।
 ामाणाा

 मूर  अंग्रेजी  में
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 उसमें  कहा  गया  हे  कि  उच्चतम  न्यायाधीशों  से  उनकी  वायु  के  बारे  में  उन्हें  मेट्रिक  सर्टिफिकेट या  उच्च

 प्रमाण  मांगे  हैं  ।  तथापि  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  से  ऐसा  कोई  नहीं  मांगा  गया  है  ।

 इस  प्रकार  श्राप  दो  प्रकार  के  न्यायाधीशों  के  लिये  ग्यक् ध ष्  पृथक्  उपबन्ध  कर  रहे  हैं  ।  मेरे  विचार  सेਂ  इससे

 न्यायपालिका  की  प्रतिष्ठा  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होगी
 ।

 विधि  मंत्री  श्र०  कु०
 :

 संयुक्त  समिति  ने  सरकार  के  तथा  विभिन्न  मतों  को  सुनने

 के  बाद  हो  यह  निश्चय  किया हू  ।  निस्सन्देह  सरकार  का  दृष्टिकोण  हमसे  पृथक्  था  ।  मैंने  सरकार  की

 जोर  से  यह  व्यक्त  करते  हुए  यह  बात  कही
 थी  कि

 यदि  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  अ्ाय ष  के

 बारे  में  कोई  उपबन्ध
 न

 रखा  जाये  तो  भी  मुझे  कोई  दुःख  नहीं  होगा
 ।

 क्योंकि  ges  के  फरइचात से से

 उच्चतम  न्यायालय  में  जितने  भी  न्यायाधीशों  की  नियुक्तियां  हुई  हूं  उनको  का  सत्यापन  हो  चुका

 है  att  उससे  पूर्व  के  न्यायाघीश  बहुत  कम  हूँ  ।

 हमें  इस  पर  कोई  प्रापत्ति  नहीं  है  क्योंकि  संसद  को  शक्ति  दे  दी  गयी  है  ।  यदि  कोई

 ऐसा  मामला  उठ  खड़ा  हो  तो  संसद  ऐसा  विहित  कर  सकता है  व्यथ  इसकी  कोई  आवश्यकता  ही  नहीं

 होगी  ।  वस्तुतः  कभी  तक  कोई  ऐसा  मामला  नहीं  अया  है  न  ऐसे  किसी  मामले  के  श्राप  की  गुंजाइश

 ही

 प्ट्टोद थ
 :

 क्या  सुमत  प्रसाद  संशोधन  पर  मतदान  के  लिये  कर  रहे  है  ?

 श्री  सुमत  प्रसाद
 :

 मैं  अरपना  संशोधन  वापस  लेता  हूं
 ।

 संशोधन  संख्या  Qo  सभा  को  प्रनीती  से  वापस  लिया  गया

 संशोधन  संख्या  २३  सभा  की  ऋतुमति  से  वापस  लिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  दारा  संशोधन  संख्या  ११  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  ।

 संशोधन  संख्या  २२,  सभा  की  अनुमति  वापस  लिया  मया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खण्ड  २  पर  मतदान  बाद  में  होगा  ।

 खंड
 Q——

 १२६  का

 महोदय  :  इस  संशोधन पर  दो  संशोधन  हैं  ।

 श्री  प्रभात  कार
 :
 मैं  इस  खण्ड  पर  एक  संशोधन  संख्या  २४  प्रस्तुत करता  हूं  ।  मेरे  संशोधन  का

 wea  यह  है  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  ऐसे  न्यायाधीश  को  बहुत  कम  समय  के  लिये  नियुक्त  किया

 जाये  ।  मैं  इस  बात  पर  सहमत  नहीं  हूं  कि  पद निवृत्त  न्यायाधीश  की  पुरन निवृत्ति  की  जाये  ।

 श्री  श्र०  कु०  सेन
 :

 हम  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कालावधि  इस  कारण  निश्चित  नहीं  कर  संकते

 हैं  कि  इससे  तदर्थ  कायें  के  लिये  नियुक्त  न्यायाधीश  का  प्रयोजन  हीਂ  विफल  हो  जायेगा  ।  यह  अतिरिकत

 न्यायाधीश  की  नियुक्ति  से  पृथक्  प्रदान  है  हम  यह  नहीं  जानते  हैं  कि  उनकी  अवधि  क्या  रहेगी
 |

 महोदय  :  मैं  संशोधन  को  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २४  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय

 :

 खण्ड
 ह

 पर  मतदान  बाद  में  लिया  TTT |

 मल ५  अंग्रेजी  में
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 ——ATSIT  २१  का

 शी  हरि  विष्णु कामत  :  मैं  संशोधन  संख्या  २५  कौर  ३१  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री |; ५
 चं०

 शर्मा  मैं  संशोधन  संख्या  २  कौर
 ४

 प्रस्तुत  करता

 लक्ष्मीमत्ल  सिंधवी  :  मैं  संशोधन  संख्या  ४२,  ४४  ५५  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  काशीराम  गुप्त
 :  मैं  संशोधन  संख्या  २६  ३०  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  मैं  संशोधन  संख्या  २९  को  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  प्रभात  कार  :
 मैं  संशोधन  संख्या  २८  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  to  ना
 ०  चतुर्वेदी  :

 मैं
 संशोधन  संख्या  २७  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  Ao  का०  भट्टाचायं  :  मैं  संशोधन  संख्या  २३२  ale  ३३  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  go  च  ०  मेरा  सुझाव  हे  कि  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  को  ५४  वर्ष में  नियुक्त

 किया  जाये
 तथा

 वहू
 ६५  वर्ष  में  पद निवृत्त  हो  जाये  ।  इस  विधेयक

 में  जो
 दो  वर्ष

 के
 लिये

 उनकी  पदावधि  को  शौर  बढ़ाने  का  जो  उपबन्ध  किया  गया  है  उससे  कोई  विशेष  लाभ  नहीं  होगा  |

 यदि  उच्च  न्यायलय  के  न्यायाधीश  की  वायु  के  बारे  मैं  कोई  व्यापक  प्रश्न  उत्पन्न  हो  तो  उच्च

 न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  को  उसका  फैसला  करना  चाहिये  |

 श्री  प्रभात  कार  :  मैंने  इस  खण्ड  पर  संशोधन  संख्या  २६  प्रस्तुत  किया  है  |

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  जो
 न्या  धीर  पदनिवृत्त  हो  गये  है  उन्हें  पुनर्नियुक्त  न  जाये  ।  यदि

 असाधारण  परिस्थितियों  मैं  उनकी  पुनर्नियुक्ति  करना  ही  पड़े  तो  भी  उसे  ३  महीनों  से  अधिक  समय  के

 लिये  नियुक्त  नहीं  किया  जाये  ।

 इस  बात  की  व्यवस्था  की  जाये  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  वायु  उसके  नियुक्ति

 पत्र  में  लिख  दी  जाये  तथा  उसमें  बाद  मैं  किसी  प्रकार  का  परिवर्तन  नहीं  किया  जाये  ।

 मेरा  भ्र प्रे तर  सुझाव  यह  है  कि  खण्ड  १०  के  त्रस्त  में  यह  दाऊद  जोड़  दिये  जायें  कि  उसके  विरुद्ध

 की  जाने  वाली  प्रस्तावित  कार्यवाही  के  विरुद्ध  उन्हें  झ्रभ्यविदन  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाये  |

 खण्ड  ३११  में  जो  संशोधन  प्रस्तावित  किया  गया  है  उसके  लिये  कोई  उचित  कारण  नहीं  बताये

 गये  हैं  ।  उसे  उसी  प्रकार  रहने  दिया  जाये  ।  इस  संशोधन  से  सरकारी  कर्मचारियों  को  wafers  होगी

 अ्रौर  वे  ग्रीवा  रियों  की  कृपा  पर  आश्रित  रहेंगे  ।  इस  संशोधन  का  सभा  में  व्यापक  विरोध  किया  गया  है

 मत  यह  संशोधन  न  किया  जाये  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 मैंने  संशोधन  संख्या
 २५

 भ्र ौर  ३१  प्रस्तुत  किये  हैं
 ।

 संशोधन  २५  का  राय  यह  है  कि  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  पद निवृति  से  संबंधित

 बंध  को  हटा  दिया  जाये  ।  यह  तक  दिया  गया  है  कि  ऐसा  करने  से  हत  अनुभवी  प्रौढ़  वरिष्ट  न्यायाधीशों

 की  सेवाओं  से  वंचित  हो  जायेंगे  उचित  नहीं  है  ।  हम  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  हम  किसी  एक  ब्यक्ति

 की  शझ्रनिवायेंता  में  विश्वास  करते  हैं  ग्र ौर ऐसे ऐसे  किसी  सिद्धांत  पर  विश्वास  करना  देश  के  लिये  घातक

 मूल  अंग्रेजी  में
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 महापुरुष  पैदा  होते  हैं प्र ौर  मर  जाते  हैं  प्रौढ़  कार्य  भी  उसी  प्रकार  चलते  रहते  हैं  ठीक  इसी  प्रकार

 उच्चत्तम  न्यायालय  या  उच्च  न्यायालयों  का  भी  काम  उसी  प्रकार  चलता  है  ।  दो  वर्ष  बाद  तो  इन

 न्यायाधीशों  को  पद निवृत  होना  ही  होगा  तब  क्या  दूसरा  संशोधन  किया  जायेगा  कुछ  विशेष  व्यक्तियों

 को  रियायतें  देने  के  लिये  संविधान  में  संशोधन  न  किया  जाये  ।.

 देश  के  विधि  मंत्री  का  यह  कथन  सुन  कर  बड़ा  प्राइस  gat  कि  कुछ  न्यायाधीश  अमुक  तारीख

 को  सेवा  निवृत  होंगे  प्रौढ़  इस  से  देश  को  हानि  होगी
 ।

 उन
 की

 सेवा  निवृत्ति  की  बढ़ा  कर  ६२

 वर्ष  कर  दी  जाये  |  यह  बड़ा  ही  अनूठा  तके  है
 |

 यह  स्थिति  इस  अवधि  की  समाप्ति  पर  भी  उत्पन्न  होगी ।

 मुझे  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  किਂ  जब  से  यह  विधान  संसद  में  प्रस्तुत  किया  गया  है  तब  ही  से

 न्यायाधीश  मित्र  का  मामला  भी  संसद  के  समक्ष  कराया  है  ।  इस  का  उल्लेख  माननीय  विधि  मंत्री  कौर

 कुछ  संसद  सदस्यों  ने  किया  है  ।  मुझे  भी  राज्य  में  भ्र पने  एक  सिर  से  पत्र  मिला  है  जिसे  मैं
 विधि

 मंत्री

 को  दे  दू  गा  ताकि  वह  उस  की  जांच  कर  सके  ।  न्यायाधीश  मित्र  ने  हाल  में  अपनी  जन्म  तिथि  बदली

 है  ।  यह  बहुत  बुरी  बात  है  कि  इस  प्रकार  की  बातें  चारों  प्रो  फेल  रही  हैं  ।

 मेरे  संशोधन  संख्या  ३१  के  दूसरे  भाग  में  उच्च  न्यायालय  a  न्यायाधीशों

 को  उच्चतम  न्याय  के  न्यायाधीशों  के  बराबर  करने  का  उल्लेख  खण्ड  २  सरकार

 ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  इस  में  उल्लेख  है  कि  उच्चत्तम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों

 की  आयु  का  निर्धारण  वह  प्राधिकारी  उस  ढंग  से  करेगा  जो  संसद  विधि  द्वारा  उपबन्धित

 करे  ।  मुझे  हर्ष  है  कि  कांग्रेस  दल  के  मेरे  एके  मित्र  श्री  च ०  का ०  भट्टाचार्य  ने  भी  ऐसा  ही  संशोधन  रखा

 है  बौर  यदि  यह  स्वीकार  हो  जात  है  तो  मुझे  प्रसन्नता  होगी  क्योंकि  फिर  संशोधन  पर  मत  विभाजन

 की  श्रावस्यकता नहीं  होगी  फिर  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  किः

 पति  जी  को  बीच  में  नहीं  लाना  चाहिये  ।  वह  संघ  के  प्रयास  अध्यक्ष  हैं  प्र  वह  मंत्री  परिषद  के  *

 से  काय  करते  इस  का  भ्र  है  किਂ  राष्ट्रपति  का  निश्चय  अपना  नहीं  अपितु  संबंधित  मंत्री  का  होगा

 जो  उन  का  भी  नहीं  अपितु  मंत्रालय  में  सचिव  या  संभव  है  कि  किसी  संयुक्त  सचिव  या  उप-सचिव

 का  हो  जिसने  वह  अनुमति  के  लिये  प्रस्तुत  किया  हो  ।  यदि  इस  मामले  को  उच्चत्तम  न्यायालय  के

 न्यायाधीश  की  की  भांति  निपटाया  जाये  तो  मुझे  प्रसन्नता  होगी  ।

 गुंडा  लक्ष्मी
 मल्ल  बरुआ  :  मेरे

 संशोधन  संख्या  ४२  में  सेवा  निवृत्ति की  alg  को  बढ़ा  कर  ६४

 करने  संशोधन  संख्या  ४४  में  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  arg  का  निर्धारण  विधेयक  के

 खण्ड  २  में  उपबन्धित  ढंग  के  अनुसार  करने  का  कौर  संद्या थन  संख्या  ४४  में  उच्च  न्यायालय  के

 धीर
 की

 ्
 का

 उस  के  नियुक्ति  पत्र  में  उल्लेख  करना  उल्लेख  है  ।  जहां  तक  ay  के  सामान्य

 का  संबंध  यह  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार ने  भ्र वसर वाद की  नीति  भ्र पना  ली  है  ।  मेरा  ख्याल है  कि

 इससे  मामला  कौर  भी  बिगड़  गया  है  ।  जब  इसे  पिछली  तारीख  से  लागू  करने  की  बात  होती  है

 को  ब्यक्ति  उंगली  उठाते  हैं  कौर  कहते  श्रमिक  व्यक्ति  को  लाभ  देने  के  कारण  ऐसा  हो  रहा  है  ।  मैं  इस  का

 विरोध  करता  हं  ।

 सेवा  निवृति  की  थ  बढ़ाने  के  बारे  में  मैं  सभा  का  घ्यान  इस  मामले  में  विधि  झ्रायोग  के  मत  की

 झोर  आकर्षित करता  हूं  |  उस
 का

 कहना  है  कि  उच्च  न्यायालय का  न्यायाधीश  पेंसठ  वर्ष की  अबतक तक

 सुचारु  रूप  से  कार्य  कर  सकता  है  ।  चौंसठ  की  WTA  का  सुझाव  देते  समय  मैंने  उच्च  तम  न्यायालय

 के  संविधान  बनते  समय  फिसल  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  कौर  उच्च  न्यायालय  के

 न्यायाधीशों  के  विचारों  का  घ्यान  रखा  था  |  उन  का  विचार  था  कि  उच्चत्तम  न्यायालयों  कौर  उच्च

 न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  सेवा  निवृत्ति  की  are  में  तीन  या  पांच  वर्ष  का  पिता  होना  चाहिये  ।

 इस
 बारे

 में  विधि  झ्रायोग  का  मत  है
 कि  यदि

 अधिक  वायु  होने  पर  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश a  नन  लिटल ee

 मूल  was  में
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 लक्षमी  मल्ल

 उच्चतम  न्यायालय  के  लिये  चुना  जाता
 तो

 उसे  कोई  लाभ  नहीं
 |  उन्होंने यह  भी  सिफारिश

 की  है
 कि

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  नियुक्ति  पत्र  में  एक  ag  शर्त  होनी  चाहिये  कि  बह  उच्चतम

 न्यायालय  के  लिए  चुना
 जा

 सकता  है
 ।

 साधारण  रूप  हमारा  उद्देश्य  यह  होना  चाहिये  कि  उच्च

 न्यायालयों  के  लिए  सकुद्दाल  न्यायाधीशों  का  चुनाव  हो  ।

 मैंने  भ्र पना  दूसरा  संशोधन  इसलिए  रखा  है  कि  यही  सिद्धांत  विधेयक  के  खण्ड  २  में  स्वीकार

 किया  गया  है  ।  इस  का  कोई  कारण  ही  नहीं  है  कि  भेदभाव  हो  ।  उच्च  न्यायालय कौर  उच्चतम

 लय  के  न्यायाधीशों
 की

 सेवा  निवृति  वायु  में  seat  रखने  का  कोई
 भी

 कारण  नहीं  है  ।  मेरा  सुझाव

 है  कि
 afer  की  दृष्टि  से

 उच्च  न्यायालय के  न्यायाधीशों  की  ्य  निर्धारण के  लिए  वही  सिद्धांत

 श्रपनाया जाये जो उच्च
 जाये  जो  उच्चतम  न्यायालय

 के
 न्यायाधीशों  के  बारे  में  ग्र पना या  गया  है  ।  मैं  यह  भी

 कहुंगा कि  जरगर  हम
 उच्च

 न्यायालयों  के  दक्ष  न्यायाधीश  चाहते  हैं  तो  हमें  उनकी  पेंशन  बढ़ानी  चाहिये  ।

 खण्ड ४  के  बारे  में  मुझे  कुछ  कहना  है  |  यह  खण्ड  व्यक्ति  विशेष  के  बारे  में  उल्लेख  करता

 मेरे  मित्र  श्री  चौधरी  ने  कहा  था  कि  मामले  की  सुनवाई  कल  उच्चतम  न्यायालय  में  होगी  ।  इससे

 पहिले  विधि  मंत्री  ने  मामले  कौर  अमुक  न्यायाधीश  के  बारे  में  श्रावित  रूप  से  बात  की  ।  मेरा  ख़्याल

 है  हमारे  देश  में  इस  प्रवृति  पर  प्रतिबंध  होना  चाहिये  ।

 काशी  राम  गुप्त  )  :  निर्धारण के  बारे  में  जो  भी  माननीय  विधि  मंत्री  ने  कहा

 है  उस  में  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।  प्रतीत  होता  है  कि  वह  इस  बात  से  प्रभावित  थे  कि  इतने  न्यायाघीश

 सेवा  निवृत  हो  जायेंगे  प्रौढ़  शायद  स्वयं  उन्होंने  या  उन  की  ज़ोर  से  किसी  ग्रोवर ने  यह  कहा  होगा कि

 यदि  उन्हें  दो  ag  ate  मिल  तो  पर्याप्त  रहेगा  ।  अन्य  २  की  वृद्धि  करने  में  कोई  नवं  नहीं  है
 ।

 ऐसा  करने  से  तो  न्यायाधीशों  का  पतन  होता  है  ।  वे  सोचेंगे  कि  ठीक  चलो दो  वर्ष  कौर

 मिले  ait  बाद  में  हम  वही  वकालत  कर  सकते  हैं  या  कोई  नौकरी  कर  सकते  हैं  ।  इसकी  जोर  way

 सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है  ate  विधि  आ्रायोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  arg  पैंसठ  वर्ष  होनी  चाहिये
 ।

 संयुक्त  समिति  में  सभी  साक्षी  इस  के  समर्थक  थे  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  विधि  मंत्री  के

 साथ  कारण  न  |  यहां  सभा  में  भी  सभी  ने  इस  का  समर्थन किया  है  ।  इन  सारे  तर्कों  के  होते

 हुए
 भी

 ary  सीमा  को  बढ़ा  कर  पैंसठ  वर्ष  करने  के  लिए  मना  करने  का  कोई  कारण  नहीं  होना  चाहिय े।

 निस्संदेह  कोई  सीमा  होनी  चाहिये  कौर  मैं  ने  अपने  संशोधन  में  कहा  है  कि  उन्हें  वकालत  करने  की

 मति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  यह  प्रथा  न्यायाधीश के  पद  के  लिए  अपमानजनक है  ।  मैं  फिर  विधि

 मंत्री
 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  बढ़ा  कर  ६४  वर्ष  करने  के  लिए  अनुच्छेद  में  संशोधन  करें

 ।

 मेरा  दूसरा  संशोधन खंण्ड  २  के  ग्रनुकूल  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  सरकार  पहिले  टी  कुछ  निश्चय

 कर  चुकी  है  कौर  अरब  इस  खण्ड  को  रख  कर  उन्हें  मान्यता  देना  चाहती  है  |

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी
 :

 माननीय  विधि  मंत्री  ने  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  था
 कि

 सरकार  उच्च
 न्यायालय

 के  अनेक  न्यायाधीशों  जो  १  जनवरी  को  सेवा  निवृत  होने  वाले
 इस

 शरायु  वृद्धि  को  अर्थात  बढ़ा  कर  ६२  करने  का  लाभ  देने  पर  विचार  कर  रही  है  ।
 उनके  बारे

 में  क्या  निश्चय  किया  गया  है  ?

 to
 सेन

 :
 वे  सेवा  निवृत  हो  गये  हैं  |  मेरा  दूसरा  संशोधन  उच्च  न्यायालय  के

 विद  की  वायु  निर्धारण  के  बारे  में  है  ।
 मैंने

 भी  लगभग  वही प्रक्रिया  सुझायी  है
 जो

 ———
 मैंने

 उच्चत्तम

 मूल  अंग्रेजी  में
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 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  लिए  सुझायी  थी  कौर  कहा  था
 कि

 ठीक  ary  निर्धारण  नियुक्ति  के  समय

 होगा  कौर  नियुक्ति  पत्र  में  उस  का  उल्लेख  कर  दिया  जायेगा
 ।

 fat  बकर  चली  मिर्जा  :  सभा  के
 समक्ष  प्रदन  यह  है  कि  न्यायाधीशों  की

 सेवानिवृत्ति  की  प्राय  ६२  धुवां  हो  या  ६५  बर्ष  हो  ।  यदि  हम  न्यायाधीश  की  वायु  पर  कोई  रोक  न

 लगायें  कौर  उसे  जीवन  के  लिए  न्यायाधीश  बना  तो  हम  वे  सब  कठिनाइयां  दूर  कर  सकते  हैं

 जो  हमारे  सामने हैं  ।  मैं  इस  बारे  में  श्री  कृष्ण  मेनन से  पुर्णतया  सहमत हूं  कि  न्यायाधीशों  को

 जीवन  भर  के  लिये  नियुक्त  किया  जाये  ।  इस  से  पेंशन  की
 भी

 बचत  होगी  ।  डा०  सिंघवी  ने  कहा

 कि  यह  ६४  या  ६४  ag  होनी  wifes  ।  यह  ऐसा  लगता  है  कि  जैसे  न्यायाधीशों  को  फंसाने  का

 जाल  gl  यदि  एक  ag  का  व्यक्ति  के  लिये  इतना  महत्व  है  वह  इस  योग्य  हीਂ  नहीं  है  कि  उसे  सेवा

 में  लिया  जाये  ।  दूसरी  ग्रोवर  यदि  वे  जीवन  भर  के  लिये  नियुक्त  किये  जायें  तो  आयु  निर्धारण  की

 समस्या  न  रहेगी  र  प्रशासन मी  ठीक  होगा  |

 श्री  च०  का ०  भट्टाचार्य  :  खंड  २  का  संशोधन  पहिले  ही  स्वीकार  किया  जा  चुका  है  कौर

 इस  से  वही  बात  हो  गई  है  जो  विधि  मंत्री  हटाना  चाहते  हैं  ।  श्री  सी तल वाद  ने  कहा  था  कि  राष्ट्रपति

 को  न्यायाधीशों  की  आयु  निर्धारण  का  भ्र धि कार  दे  कर  हम  संविधान  में  उन  के  व्यक्तिगत  निर्णय

 की  बत  शामिल  करेंगे  जो  मैं  समझता  हूं  कि  बुद्धिमानी  नही  है  ।  फिर  मेरे  दो
 व  हैं  दिला  यह  है  कि

 शब्द  को  स्मर  में  बदल  सकते  हैं  ।

 श्री  दा०  ता०  चतुर्वेदी  :  विधि  मंत्री  पहिले  ही  स्वीकार  कर  चुके  हैं  कि  ara  निर्धारण  नियुक्त

 के  समय  पर  होना  चाहिये  ।  परन्तु  अब  जो  भी  हो  रहा  है  वह  काय  पालिका  के  हो  रहा

 है  ।  मत  यदि  मेरा  संशोधन  मान  लिया  जाता  है  तो  इसे  मान्यता  व  aaa  farm  fe  slay  ।

 श्री  wo  कु०  मैं  अपनी  बात  मुख्य  प्रस्ताव  के  उत्तर  में  पटले  ही  कह  चुका  हुं  ।  मैं  ने

 बताया  है  कि  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाघीश  की  अयू  निर्धारण  करना  क्यों  श्र।वदय्क  है  ।  संयुक्त

 समिति  में  केवल  यह  बात  कही  गई  थी  कि  संसद  को  दिया  गया  कि  अधिका  र  भारत  के  मुख्य

 न्यायाधीश  के  पराग  के  बिना  प्रयोग  नहीं  किया  संवैधानिक  प्रबन्ध  बनना  ष्द् 1६ प  दर

 हम  ने  यह  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  इस  के  बाद  मैं  नहीं  जानता  कि  कोई  बात  HA  कही  जा  सकती  है

 जो  उपबन्ध  के  विरुद्ध  हों  जैसाकि  संयुक्त  समिति  के  बाद  अब  है  ।

 fat  च०  का०  भट्टाचार्य  :  पायु  निर्धारण  के  मामले  में  माननीय  विधि  मंत्री  उच्च  न्यायालय

 कौर  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  में  मे  दबाव  रखने  के  का  रण  बताने  की  पा  करें  ।

 श्री  कु०  सेन  मैंने यह  बात  न्य  खण्ड  अर्थात खंड खंड  २  के  उत्तर में  भी  कही  थी  कि  उच्चतम

 न्यायालय  उच्चतम  न्यायालय  है  कौर  उच्च  न्यायालय  उच्च  न्यायालय  है  ।  उच्च्तम  न्यायालय  के

 न्यायाधीश  बहुत  थोड़े  हैं  जबकि  उच्च  न्याय  त्यों  के  बहुत  से  हैं  ।  समस्या  उच्च  न्यायालय  में  उतपन्न

 हुई  है  |  यह  उच्चतम  न्यायालय  में  उत्पन्न  नहीं  हुई  हैरानी  न  ऐसा  होने  की  संभवना  है  ।  इस  की

 संभावना  उच्च  न्यायालय  में  है  ।  यदि  व्यक्ति  विभिन्न  स्थितियों  में  तो  विभिन्न  उपबन्धों  का  होना

 भेदभाव  नहीं  है  ।  इस  का  कोई  प्रदान  ही  नहीं  है  ।  अधिकार  का  प्रयोग  भारत  के  मुख्य  न्याय

 के  प्राम  से  होना  चाहिये  जैसाकि  अब  तक  डे  है  ।  यह  संविधान  का  उपबन्ध  है  ।  श्री  भ  उतारने

 यह  बात  कही  थी  कि  भाषा
 '
 परामर्श  ह  होनी  चाहिये  मर्द  के  बादਂ  नहीं  होनी

 चाहिये
 ।  यह  भाषा

 मूल  अंग्रेजी  में



 KORG  संविधान  विधेयक  १  मई  १९६३

 श्री  श्र०  कु०

 संविधान  के  भ्रनुरूप  प्रयोग  को  गई  है  जिस  में  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  लय  के

 शीशों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  प्रयोग  की  गई  है  ।  वह  भाषा
 यह  है  :

 न्यायालयों  के  तथा  राज्यों  के  उच्च  न्यायालय  के  ऐसे  न्यायाधीशों  से  प्राम

 कर  जिन  से  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  परिसर  करना  राष्ट्रपति  wae

 राष्ट्रपति  अपने  हस्ताक्षर  शर  मुद्रा  सित  अधिपत्र  ट्री  उच्च्तम
 0  | न्यायालय  के  प्रत्येक  न्यायाधीश  को  नियुक्त  करेगा

 श्री च०
 का०  भट्टाचार्य  :  वहं  राष्ट्रपति  तथ्य  के  प्रदान  का  निर्णय  नहीं  करते  जबकि  यहां

 करेंगे  |

 श्री  ९ ह ५  कुण  वे  अंत  ही  महत्वपूर्ण  प्रशन  अर्थात  कि  अमुक  व्यक्ति  उच्चतम

 न्यायलय  का  न्यायधीश  बनने  के  योग्य  है  या  free  करते  हैं  ।

 श्री  च०  का
 ०  भट्टाचार्य  :  वह  अपने-श्रापना  सत  की  बात  है  |

 पत्नी  ao  बिल्कुल  नहीं  |  उन्हें  तथ्य  के  प्रश्न  का  निश्चय  करना  पड़ता  है  |

 लक्ष्मी  मल्ल  सिंधवी  :  शायद  यहं  मिश्रित  प्रदान  हूं  ।

 द
 हु शी  £.." ह ५  Fo  नहीं  ।  यह  केवल  तथ्य  का  श्वसन  है  ।  उन्हें  देखना  होता  है  कि

 अनेक  व्यक्तियों  में  से  कौन  व्यक्ति  परिस्थितियों  में  सर्वाघिक  उचित  व्यतीत हैं
 ।  उन्हें  अनेक  व्यवितयों

 के  योग्यता  कौर  अनेक  अरन्य  बातों  का  मूल्यांकन  करना  होता  है  इसका  कोई  म  ह्

 नहीं  है  कि  ae  तथ्य  का  प्रदान  है  या  नहीं  ।  प्रश्न  यह  है  कि  उन्हें  राष्ट्रपति  से
 परा  मर्द

 करना  होता  |

 जो  शब्दावली  हम  ने  ली  वह  संविधान  में  पीले  ही  प्रयोग  हो  चुकी  है  ।  हम  ने  यह  VET

 समझा  कि  वहीं  अभिव्यक्ति  रखी  जाये  जो  मुख्य  न्यायाधीश  के  साथ  बरामद  के  उपबन्ध  में  भी  की

 गई  मेरी  राय  में  कोई  उचित  कारण  नहीं  है  कि  हम  संयुक्त  समिति  रिपोर्ट  स्वीकार

 करें  ।

 उपाध्यक्ष  श्री  कामत  का  संशोधन  संख्या  ce  कौर  ३१  हैं  ।  क्या  वह  इन  पर

 मत  विभाजन  चाहते  हैं  ?

 श्री  हरि  बिष्णु  कामत :  जी  हां  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  ये  दोनों  संशोधन  मत  विभाजन  के  लिये  स्थित  हुए  ।

 संशोधन  संख्या  ३०  भी  मतदान  के  लिये  स्थगित  त्  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा
 संशोधन

 संख्या
 २,  ४,  ४२  शौर  ४५  मतदान

 के  लिए  रख  गये

 तथा  अ्रस्वीक्ञत  हुए  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्री
 काशी  राम  गुप्त  झपने  संशोधन  संख्या  २६  पर  मतविभाजन

 ग्वाले  हैं  ?

 patt  काशी  राम  गुप्त  :  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ठीक  है  ।  संशोधन  संख्या  २६  मतदान  के  लिये  स्थगित  हुआ  |

 ail  में
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 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २८  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  ।

 संशोधन  सख्या  २९  मत  विभाजन  के  लिए  स्थगित  gar  ।

 संशोधन  सख्या  २७,  ३२,  २३३  सभा  की  अनुमति  से  वापस  गये  .

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  चार  स्थगित  संशोधनों  को  ौर  बाद  में  खंड  को  लेंगे  ।  खंड  ४५  ।

 खड़  Yo ( MTSRT  २२२  का

 fort  काशीराम  गुप्त  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  ३४  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 डा०  लक्ष्मी  मिल  सिंधवी  :
 मैं  अपना  संशोधन  संख्या  ४६  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  काशी  राम  गुप्त  :  बदली  होने  पर  भत्ता  देने  का  प्र्  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  |  यह

 कहना  कि  न्यायाधीशों  की  बदली  नहीं  होती  है  त्र  बदली  की  जा  सकती  यदि  भत्ता  दिया  जाये  ।

 यह  बड़ा  ही  अजब  TH  है  ।  इस  का  श्री  है  कि  हम  न्यायाधीशों  को  धन-प्रेमी  बनाने  जा  रहे  हैं  ।  इस

 प्रकर  का  उपबन्ध  संविधान  में  संविधान  की  भावना  के  ही  विरुद्ध  है  ।  न्यायाधीश  ब्राहमणों  की

 श्रेणी  में  कराते  हैं  जो  त्याग  की  मूर्ति  रहे  हैं  कौर  यदि  न्यायाधीश  ऐसा  त्याग  नहीं  कर  सकते  .  .  .  .  .

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय :  शान्ति  |

 श्री  काशी  राम  यह  परिभाषा  दोनों  पर  लागू  है  ।  ब्राह्मण  शाब्द  पर  झापत्ति  न

 उठाइये जो  लोग  वकालत  से  २०,०००  या  ५०,०००  रुपये  कमाते थ  उन  को
 ४००  या  Yoo  रुपये  प्रति

 मास  भत्ता  दे  कर  कं  से  संतुष्ट  किया  जा  सकता  है  ।  इस  मामले  को  गम्भीरता  से  लेना  चाहिये  |  यदि

 इस  का  अधिक  प्रभाव  न  तो  मैं  यहं  संशोधन  न  लाता  |  यह  संशोधन  यह  स्पष्ट  करने  के  लिए  है

 कि  जज  भत्ते  के  आघार  पर  स्थानान्तरण  नहीं  करवाना  चाहेंगे  ?  जो  लोग  इतनी  कुर्बानी  कर  के  जज

 बनते  हैं  उन्हें  असाधारण  व्यक्ति  मानना  afer  |  यह  भेदभाव  वाली  व्यवस्था  होगी  ।  न्यायालय

 में  इस  के  बारे  प्रश्न  उठाया  जा  सकता  है  ।  यह  संविधान  के  अनुकूल  नहीं  है  ।  इस  खंड  को  हटा

 देना  चाहिये  या  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  |

 लक्ष्मी  मल्ल  सीधी  :  उच्च  न्यायलयों  के  जजों  की  नियुक्त  में  राजनीति  का  प्रभाव

 रहता  है  ।

 सरकार  ने  विधि  आयोग  की  इन  सिफारिशों  को  कि  संविधान  के  श्रनच्छेद  २१७१)  को

 संशोधित  किया  जाय  कार्यान्वित  नहीं  किया  है  |

 विधेयक  की  ह  व्यवस्था  कि  निवृत्त  जज  अपने  उच्च  न्यायालय  में  जा  कर  वकालत  कर

 सकते  थे  बहुत  आपत्तिजनक  थी  ।  इसे  संयुक्त  समिति  ने  हटा  कर  बहुत  अच्छा  काम  किया है
 ।

 न्यायाधीशों  के  स्थानान्तरण  को  प्रोत्साहन  नहीं  देना  बय कि  wea  कठिनाइयों  के

 अतिरिक्त  दूसरे  राज्य  की  भाषा  इत्यादि  जानने  में  उन्हें  कठिनाई  होती  है  श्रमिक  स्थानांतरण  से

 राष्ट्रीय  एकता  नहीं  बढ़ेगी  ।

 मूल  म्रंप्रेज़ी  में
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 लक्ष्मी  मल्ल

 महोदय  पीठासीन

 खण्ड  ५  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  प्रतिकर  भत्ते  का  राष्ट्रपति  के  mea  से  निर्धारण  क्या

 जाय  ।  मेरा  संशोधन  है  कि  भत्ता  श्रघिसुचना  द्वारा  निर्धारित  किया  जाना  चाहिये  कौर  वह  अधिसूचना

 राजकीय  राजपत्र  में  प्रकाशित  की  जानी  कौर  दोनों  संभागों
 के

 पटलों  पर  रखी  जानी  ।

 mre  है  कि  विधि  मंत्री  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करेंगे  ।

 tat  श्र०  कु०  मैं  ने  इस  बारे  अपने  विचार  पहिले ही  बता  दिए  हैं  ।  मैं  डा०  सिंघवी

 का  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 पुष्य  महोदय
 :

 क्या  मैं  संशोधन  को  मतदान  के  लिये  रखूं
 ?

 लक्ष्मी  मल्ल  सिंधवी
 :

 मंत्री  महोदय  ने  मेरे  संशोधन  स्वीकार  करने  के  लिए  कोई  कारण

 नहीं  दिए  हैं  ।  अपने  संशोधनों  पर  मत  विभाजन  चाहता  हूं  ।

 fait  काशीराम  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  ३४  पर  मत  विभाजन  चहता  हूं  |

 tweet  महोदय  :  इन  संशोधनों  पर  मतविभाजन  ४  बजे  होगा  ।

 खण्ड  ६  २२४  का

 महोदय
 :

 प्र् नं  हम  खण्ड  ६  लेंगे
 |

 pat  हरि  विष्णु  कामत  :  मेरी  आपत्ति  यहं है
 कि  खण्ड  २  को  निबटाये  बिना  हम  इस  खण्ड

 कों  नहीं  ले  सकते  ।

 न्य
 पर  बिना  चर्चा  के  हम  उसे  afer श्रेय  महोदय  :  माननीय  सदस्य  की  बात  मैं  मानता

 नहीं  रख  सकते  |  क्या  इस  पर  कोई  संशोधन  हैं  ?

 लक्ष्मी सल्ल  सीधी  :  मेरा  एक  संशोधन है  |

 श्री  ई  Fo  सेन  जहां तक  खण्ड  ५  परं  डा०  सिंघवी के  संशोधन  का  प्रश्न  इस  सम्बन्ध में

 हम  ऐसी  अधि सुचना यें  या  राष्ट्रपति  के  ए  से  wider  संसद  के  समक्ष  रखना  पद् पट  qe

 लक्ष्मी  मल्ल  सिंधवी  :  उस  खण्ड  के  वाद  विवाद  के  उत्तर  में  इस  बात  का  उल्लेख किया

 जाना  चाहिये  ।

 महोदय  :  wa  उन्हों  ने  बता  दिया  है  ।  आशा  है  कि  माननीय  सदस्य  अरब  संशोधन

 पर  आग्रह  नहीं  करेंगे  |

 श्री  काशी
 राम  गुप्त

 :  मैं  अपना
 संशोधन  संख्या

 ३४५  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 लक्ष्मी  मिल  सीधी  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  ४७  प्रस्तुत  करता हूं
 |

 प्यार  महोदय  :  इस  खण्ड  तथा  इन  संशोधनों  पर  मतदान  बाद  में  होगा  ।

 खण्ड
 ७  श्रनुच्छेंद  २२४-क  का  रखा

 गु्रप च्झ शठ
 र७  पटेल मैं  सूदो  प्रस्तुत  करता हूं

 । घन
 संख्या

 १्८

 मल  प्रंग्रेजी  में



 ११  १८८५  संविधान
 संशोधन  विधेयक  ४७१६,

 यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  श्राती  कि  सेवा  निवृत्त  न्यायाधीशों की  सेवायें  कयों  ली  जानी  चाहियें

 आवश्यक हो  तो  उनकी  सेवायें  तीन  महीने  से  प्रतीक  प्रविधि  के  लिये  नहीं ली  जानी  चाहिये ं।

 यदि  अनुभव  की  बात  तो  उनकी  सेवा  निवृत्ति  की  wer  ६२  से  बढ़ा  कर  ६५  कर  दी  जानी  चाहियें  ।

 इस  मामले  में  कम  से  कम  न्यायाधीशों की  मर्यादा  तथा  उनकी  स्वतंत्रता  को  सुरक्षित  रहने  दिया

 जाना  चाहिये  ।

 प्रभात  कार  अपना  संशोधन  संख्या  ३६ प्रस्तुत करता  हूं

 अध्यक्ष महोदय  :  संशोधन  संख्या  १८  और ३६ ३६  सभा  के  समक्ष हैं  ।

 eft  सिंहासन सिंह
 :

 श्रध्यक्ष  इस  एमेंडमेंट के  जरिये  श्राप  प्रैक्टिकल  २२४  का  एमेंडमेंट

 करने  जा  रहे  हैं  ।  मुझे  बड़े  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  इसके  द्वारा  झप  हाई  कोटे  के  जजों

 सुप्रीम  कोर्ट  के  जजों  में  जो  राज  इतनी  ईमानदारी पाई  जाती  उस  पर  व्या वत करते करने  रहे

 श्राप  उनको  एक  लालच  देने  जा  रहे  हैं  कि  किसी  हाई  कोर्ट  के  जज  को  फिर  से  थोड़े  wa  के  लिये

 प्वाइंट  किया  जा  सकता  है  ।  उसको  नगर  इस  बात  की  आशा हो जाये हो  जाये  कि  रिटायर होते  के  बाद

 फिर  से  उसको  रखा  जा  सकता  तो  इससे  उसकी  इंडिपेंडेंस  में  श्राप  कुछ  व्याघात  करेंगे  ।  दूसरी

 बात  यह  हे  कि  किसी  सर्विस  की  ईमानदारी  के  लिये  यह  चीज  बहुत  जरूरी  है  कि  are  उसने  कोई

 ऐसा  वैसा  काम  किया  तो  उसका  प्रोमोशन  रुक  सकता  उसकी  रुक  सकती  है  ।  मैं  sat

 इस  बात  के  खिलाफ  ह  कि  रिटायर  होने  के  बाद  wreath  को  फिर  से  एप्वाइंट  किया  जाते  ।

 रिटायर  होने  के  बाद  उसको  कोई  डर  नहीं  रहता  है  कि  उसका  प्रोमोशन  रुकने  वाला  तरक्की  रुकने

 वाली  है  वहू  बेईमानी  करना  चाहता  है  तो  खु ने ग्राम  कर  सकता  है  नगर  कोई  नाराज

 हो  जाता है  तो  वह  खिलाफ़  कुछ  नहीं  कर  सकता  है  क्योंकि  वह  हटा  ६:  तो  है  ही  ।  सगर  हाई

 कोटे  के  जज  में  इस  तरह  की  कोई  भावना  नहीं  रही  कि  चीफ  जस्टिस  या  कोई  उसका  उसके

 ६२  साल की  के  बाद  रिटायर होने  जाने  उसको  दुबारा रख  सकता  तो  इससे  उसकी  जो

 इंडिपेंडेंस  उस  पर  व्याघात  पहुंचेगा  ।  वह  उनके  पास  जा  कर  देना  करेगा  कि  मुझे  रख  लो  ।

 फिर  आपने  यह  भी  कहीं नहीं  कहा  है  fe  कितने  बरसें  के  लिये  उसको  रखा  जा  सकता

 कितने  दिनों  के  लिये  रखा  जा  सकता  एक  बरस  के  दो  बरस  के  एक  महीने  के  लिये  या

 तीन  महीने  के  लिये  ake  क्या  इनकी  ser  होनी  चाहिये  ।  आर्टिकल  २२४  के  अन्दर  अपको  यह  पावर

 मिली  हुई  है  कि  ware  जरूरत  पड़े  तो  नये  आदमी  को  रखा  जा  सकता  टम्पोरेरी  जजिज

 किये  जा  संकते  हैं  ।  ऐसी  हालत  में  हाई  कोर्ट  का  जो
 जज  रिटायर हो  चुका  उसको फिर  से  लेने

 की  क्या  जरूरत  अ्रापकों  पड़ी  ।  क्या  हमारे देना  में  टेलेंट  की  कमी  आपकों  दिखई  देती  है  ?  यह  बात

 कही  जाती  है  तो  इसको  माना  नहीं  जा  सकता  है
 ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  माप  हाई  कोर्स के  अजीज

 को  इस  तरह  का  कोई  मौका  न  दें  कि  वे  फिर  से  नीचे  गिरें  ate  ware  ऐसा  होता  है  तो  इससे  उनकी

 इंडिपेंडेंस  पर  बड़ा  व्याप्त  पहुंचेगा  ।

 लक्ष्मीमत्ल सिंघवी  :  प्रस्तावित  भ्रनुच्छेंद  २२४क के  संबंध  में  मुझे  संशय  है  कि  इसकी

 as  में  लोग  कुछ  न्यायाधीशों  के  साथ  पक्षपात  करेंगे  ।  संविधान  सभा  में  तदर्थ  न्यायाधीश  रखने

 की  प्रथा  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  ।  यह  उपबन्ध  संविधान  की  भावना  के  विपरीत  है  ।  मैं  समझता

 हूं  कि  इससे  पक्षपात  के  द्वार  खुल  जायेंगे  ।  मुझे  प्राद्या है  कि  सभा  इसे  स्वीकार  नहीं  करेगी  ।

 हरि  विष्णु कामत
 :

 सब  से  पहले  मेरा  निवेदन है  कि  श्राप  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि

 इस  विधेयक  के  वाद  विवाद  का  गला  न  घोटा  जाये  इसे  जल्दबाजी  में  पास  न  किया  जाये  क्यों कि

 मल  भ्रंग्रेजी  में



 ५७२०  संविधान  विधेयक  ?  १९६३

 हरि  विष्णु

 यह  संविधान  संशोधन  विधेयक  है  सनौर  बहुत  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  ।  यदि  आवश्यकता  हो  तो  are

 इसके  वाद-विवाद  के  लिये  समय  बढ़ा दें  ।

 यह  भ्रनुच्छेद  २२४  से  कुछ हद  तक  संबंधित  है
 ।  अनुच्छेद २२४  के  खंड  (१)

 तथा  (२)  में  राष्ट्रपति  द्वारा  अतिरिक्त  तथा  कार्यकारी  न्यायाधीश  नियुक्त  किये  जाने  का  उपबन्ध

 है  ।  परन्तु  अनुच्छेद  २९४  क
 में  किसी  उच्च  न्यायालय के  मुख्य  न्यायाधीश  को  सेवा  निवृत  न्यायाधीशों

 को  तदर्थ  आधार  पर  नियुक्त  करने  का  अधिकार  देने  का  उपबन्ध  किया  जा  रहा  है  ।  इस  प्रकार

 तदर्थ  अधीर  पर  नियुक्त  न्यायाधीश  पूर्ण  विशेषाधिकारों  तथा  क्षेत्राधिकार ों  के  साथ

 काम  करेंगे  |  यदि  सभा  इस  संशोधन  को  स्वीकार  कर  तो  इस  बात  की  ग  ज़ाइद  रहेगी  कि  इसका

 दुरुपयोग  किया  जायें  ।

 इस  खंड  के  एक  परन्तुक  में  कहा  गया  हूँ  कि  ऐसे  मामलों  में  नियुक्त  किये  जाने  वाले

 घी थको को  अनुमति  भी  ली  जायेगी
 ।

 यह  एक  हास्यास्पद  उपबन्ध  है
 ।

 श्री  बड़े
 :

 मूल  संविधान  में  यह  उपबन्ध
 था

 परन्तु  १९५६ में  इसे  निकाल  दिया  गया  कौर

 इसके  स्थान  पर  वर्तमान  ०५ भ्रतच्छेद  २२४  उस  समय  इस  श्रनुच्छेंद  को  निकालने  का

 कारण  यह  बताया  गया
 था

 कि  यह  उपबन्ध  न  पर्याप्त  हैऔर
 न

 सन्तोषजनक  है
 ।

 ६.1: ह  हम  पुनः  इस  संशोधन  द्वारा  पुराने  भ्रनुच्छेंद  को  ला  रहे  हैं  ।  हम  संविधान  को  मनुस्मृति

 समझते  हैं  रोक  छोटी  छोटी  बातों  के  लिये  इसमें  इस  प्रकार  संशोधन  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 त्यागी  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हुं  ।  खंड  में  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं

 किया  गया  है  कि  नियुक्त  किये  जाने  वाले  न्यायाधीश  की  अनुमति  लेनी  होगी  ।

 डा०  लक्ष्मीमत्ल  सीधी :  परन्तुक  में  कहा गया  है  |

 श्री  त्यागी  :  परन्तु  इसका  उल्लेख  मुख्य  खंड  में  होना  चाहिये  ।

 fat  श्र०  कुछ  वर्तमान  भ्रनुल्छेंद  २२४  राष्ट्रपति  को  प्रतिकार  देता  है  कि  वह  पिछड़े

 काम  को  निबटाने  के  लिये  AT  काम  बढ़  जाने  पर  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीश  नियुक्त  कर  सकता

 कई  बार  काम  न  बढ़ने  की  अवस्था  में  या  अस्थायी  रूप  से  न्यायाधीशों  को  नियुक्त  करना  आवश्यक

 हो  जाता  है  ।  उदाहरण  के  लिये  यदि  कोई  न्यायाधीश  बीमारी  के  कारण  अनुपस्थित  हो  या  उसे  कोई

 विद्वेष  काम  दिया  गया  तो  उसका  काम  निबटाने  लिये  नियुक्त  श्रावश्यंक हो  जाती  है  ।
 जब  श्री  जगन्नथ दास  को  वेतन  आयोग  का  सभापति  बनाया  गया  था  तो  उनके  स्थान  पर  एक

 घिन  की  तदर्थ  नियुक्ति  करनी  पड़ी  थी  ।  ऐसे  मामले  इस  भ्रनुच्छेंद  के  उपबन्ध  के  अ्रधीन  नहीं  आते  ।

 ५ अ्रनुच्छेंद  २२४  का  संशोधन  किया  गया  उस  समय  इस  अवस्था  का  अनुमान  नहीं  था  |

 डा०  सिंघवी  ने  भ्रष्टाचार  की  छींका  प्रकट  की  मेरा  कहना  है  कि  पुराने  वाले  अनुच्छेद  में  इसकी

 भ्रमित  संभावना  थी  जब  नियुक्ति  का  अधिकार  राष्ट्रपति  को  था  ।  wa  नियुक्ति  का  अधिकार

 मुख्य  न्यायाधीश को  दिया  गया  है  ।

 यह  उपबन्ध  ०५७ भ्रनुच्छेद  १२८  के  भ्रनुसार  ही  जिसमें  उच्चतम  न्यायालय  को  भ्रषिकार

 दिया  गया  है  कि  वह  किसी  सेना  निवृत्त  न्यायाधीश  को  किलो  न्यायाधीश  की  अस्थायी  छूटी

 के  स्थान  पर  नियुक्त  कर  सके  ।

 लप्मंग्रेजी  में



 ११  १८८४  संविधान  विधेयक  AIR

 यह  बहुत  प्रावश्यक है  ।  वकीलों में  से  किसी  को  न्यायाधीश नियुक्त  करने  के  बजाय

 ज्यादा  भ्रच्छा  है  कि  किसी  सेवा  निवृत  न्यायाधीश  को  नियुक्त  किया  जाये  ।  विधि  जीबी  संस्थायें

 भी  इस  प्रकार  कीਂ  अस्थायी  नियुक्तियों  के  विरूद्ध  रही  हैं  ।

 लक्ष्मी  मिल  सीधी  :  क्या  dar  नियुक्ति  वाला  न्यायाधीश  बाद  में  वकालत  कर

 सकेगा ?

 श्री  wo  कु०  जी  वह  वकालत  नहीं  कर  सकता  |

 लक्ष्मी  मिल  सीधी :  खंड  में  कहा  गया  ह  कि  उसे  एक न
 न्यायाधीश

 के

 शिकार  तथा  क्षेत्राधिकार  प्राप्त  परन्तु  भ्रन्यथा  उसे  उस  उच्च  न्यायालय य  का  न्यायाधीश  नहीं

 माना  जायेगा  |  इसका  क्या  भ्र भि प्राय  है
 ?

 श्री  श्र०  कु ०  सेन  यह  उपबन्ध यह  बताने  के  लिये है  कि  उस  की  स्थिति  नियमित  न्यायाधीश

 से  भिन्न  होगी  ।

 ayy  च
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  संशोधन  संख्या

 १८  ३६  को  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिये

 रखता  g

 महोदय  द्वारा  संशोधन  सख्या  १८  ३६  मतदान  के  लिए  Ta  गये  तथा  ईस्वी  कृत

 खण्ड =

 अ्रच्यक्ष  महोदय  :  खंड
 ८

 पर  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 श्री  काशी राम  गुप्त  :  मैं  अपना संशोधन संख्या  ३७  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 ध्यान न  रहने  के  कारण  aaa  समिति  में  इस  संबंध  में  विचार  नहीं  किया  जा  सका  ।  कुछ

 क्षेत्रों  से  शिकायतें  wie  थीं  कि  उन  क्षेत्रों  पर  म्रनुच्छंद  २७६  लागू  होता  है  शर  उन्हें  बहुत  श्रमिक

 कभी  कभी  चार  से  राठ  गुना  तक  कर  देना  पड़ता  है  ।  संयुक्त  समिति  का
 सर्वसम्मत

 निर्णय  था  कि

 २४०  रु०  को  बढ़ा कर  Yoo  रु०  न  किया  जाये  ।

 यदि  श्रनुच्छंद  २७६  के  खंड  (२)  का  ae  परन्तुक  निकाला  नहीं  तो  इसके  अधीन

 अधिकार  प्राप्त  नगरपालिकायें  कर  बढ़ाती  जायेंगी  कौर  जनता  का  कष्ट  बढ़ता  जायेगा  |  हमने

 २४५०  रु०  को  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  है  ताकि  वे  भी  wears  समकक्ष हो  जायें  ।  अन्यथा  यह  भेद

 भाव  होगा  लोगों  को  कष्ट  मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय  मंत्री  यह  संशोधन  स्वीकार

 कर  4 |

 fat  mo  Fo  सेन  :  मेरा  निवेदन  है  कि  संसद्  कभी  भी  उस  अधिनियम  को  रद्द  कर  सकती

 उपबन्ध  में  कहा  गया  है  कि  तभी  तक  ऐसे  कर  लिये  जाते  जब  तक  कि  संसद्  इस  के  विरुद्ध

 उपबन्ध
 न

 बनाये
 संविधान  लागू  होने  से  पहले  जो  कर  की  दरें  उन्हें  ही  मान्यता प्रदान  कर

 दी  गई I

 इसके  लिये  संव  मानिक  संशोधन  की  श्रावइ्यकता नहीं  है  ।  संसद  कभी  भी  इस  संबंध  में  अरपना  निर्णय

 दे  सकती है  ।

 श्री  काशी  रास  गुप्त  :  क्या  माननीय  मंत्रो  ऐसा  कोई  विधान  पेश  करने  वाले
 हैं  ?

 श्री mo  कु०
 में  इसे

 महर  को  बचन  न
 नहीं  दे  सकता

 मूल  अंग्रेजी  में
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 foreman  महोदय  :  मैं  संशोधन  संख्या  ३७  को  सभा  के  समक्ष  मतदान  के  लिये  रखूंगा

 अघ्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ३७  मतदान के  लिए  रखा
 गया  तथा  स्वीकृत  ।

 महोदय  :  हम  खंड  € लेंगे

 हरि  विष्णु  कामत  :  माननीय  मंत्री  ने  विधेयक  को  समिति  को  सौंपने  का  प्रस्ताव  पेश  करते

 या  राज  भी  यह  नहीं  बताया  कि  राल्फ  का  क्या  क्रय  है  मैं  जानता  हूं  कि  उनके

 साथ  बहुमत  है  कौर यह  विधेयक  पास भी  हो  जायेगा  ।  परन्तु हर  ब्यक्ति  से  यह  राशा  नहीं  की  जा

 सकती  कि  वह  काटोनटल दल्फ सल्फ  र्फ  प्रथ  जानता ही  उन्हें  इसे  स्पष्ट  करना  चाहिये  |

 लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी  :  मैं  श्रनच्छेद  २९७  का  संशोधन  करने  वले  प्रस्तावित  खंड  €

 का  स्वागत  करता  हूं  ।  यद्यपि  यह  विलम्ब  से  लाया  गया  ह  फिर  भी  इसका  स्वागत  है  क्योंकि  यह

 समुद्री  सीमा  पट्टी  पर  भारत संघ  के  क्षेत्राधिकार  को  बढ़ाता है  ।  अ्राशा है कि कि  भविष्य  में  देश  के  अधिक

 विकास  के  लिये  यह  aga  महत्वपुर्ण  सिद्ध  होगा  |

 श्री द्०  कु०  सेन  :  हम  एक  पुरानी  परिपाटी  का  पालन  कर  रहे  हैं  कि  जिन  मामलों

 पर  विवाद  न  हो  उन  पर  सभा  का  समय  बरबाद  न  किया  जाये  |  इसी  कारण  मैं  ने  डेंटल

 gen  की  व्याख्या  नहीं  की  थी  ।  समद्र  के  उस  भाग  को  कॉन्टिनेंटल  शेल्फ  कहते  जो  aa  सीमा

 पट्टी  के  चरागे  होता गौर  अब  जिसे  श्रापना  राज्य  के  अधिकार  में  माना  जाता  जहां  तक

 fe  उसमें  प्राप्त  प्राकृतिक  खनिजों  तथा  war  वस्तु ग्र ों  का  संबंध  है
 ।

 समुद्र  संबंधी

 कानून  में  यह  मान  लिया  गया  है  कि  ऐसी  पट्टी  की  सम्पत्ति  उसके  art  राष्ट्र  की  मानी

 जानी  चाहिए  क्योंकि  areca  देश  उसे  बड़ी  सरलता  से  निकाल  सकता  है  ।  यह  समुद्री  सीमा

 से  भिन्न  क्योंकि  समुद्री  सीमा  तट  से  ६  मील  दूर  तक  होती  है और  वह

 देश  का  एक  भाग  होती  है  ।

 श्री  भारत  समुद्र  में  कितनी  दूर  तक  झ्र पने  भ्र धि कार  का  प्रयोग
 कर  सकता है  ?

 श्री  श्र०  Fo  २००  मील  तक  |  परन्तु  कॉन्टिनेंटल  शेल्फ  प्रौढ़  टेरीटोरियल  में  अन्तर

 है  ।  कॉन्टिनेंटल  शेल्फ  भी  खनिज  सम्पत्ति  शादी  पर  श्रापना  राज्य  का  अधिकार  होता  है  परन्तु

 ay  प्रयोजनों  के  लिए  यह  उस  देश  के  राज्य  क्षेत्र  का  भाग  नहीं  होता  |  चूंकि  हमारे  संविधान

 में  इसका  उपबन्ध  नहीं  था  शर  area  संसार  के  सभी  देश  इसको  मानते  हैं  किਂ  कॉन्टिनेंटल

 en  भी  सम्पत्ति  पर  श्रापना  राज्य  का  अधिकार  होता  हम  संविधान का  संशोधन  कर

 रहे  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  कया  कुछ  राज्य  इस  मामले  में  १२  मील  प्रो  कुछ  राज्य

 rd  मील

 तक  कॉन्टिनेंटल शेल्फ  मानते  हैं  ?

 fat  न  Fo  इस  दूरी  के  संबंध  में  कोई  सर्व  सम्मत  निर्णय  नहीं  है  ।  इस  मामले  में

 समुद्री  कानूनी  संबंधी  सम्मेलन  |  में  कोई  सोसम्मा  निर्णय  नहीं  हो  पाया  ।

 श्रिया  महोदय  :  हम  खण्ड १०

 खण्ड  १०  ३११  का

 थ्री  हरि  विष्णु  मैं  प्रिये  संशोधन  संख्या
 ३८

 प्रौढ़
 ४०

 प्रस्तुत  करता  हूं
 |

 मल  wast  में
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 fat  श्र०  कु०  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :

 पृष्ठ  पंक्ति  ¥5,—

 अन्त  में  निम्नलिखित  जोड़  दिये  जायें  --

 ‘“‘and  where  it  is  proposed,  after  such  inquiry,  to  impose  on  him

 any  such  penaty,  unti  he  has  been  given  a  reasonable  oppor-

 tunity  of  making  represeritation  on  the  penalty  proposed  but

 only  on  the  basis  of  the  evidence  adduced  during  such

 [Cate  जिस  मामले  में  ऐसी  जांच  के  बाद  उस  पर  कोई  ऐसा  दण्ड  लगाने  का  प्रस्ताव

 wa  तक  कि  प्रस्तावित  दण्ड  के  संबंध  में  उसे  अपनी  बात  कहने  का  समुचित

 अवसर  न  दिया  गया  हो  बल्कि  ऐसी  जांच  के  दौरान  पेदा  किये  गय  साक्ष्य  के

 पर ਂ  (¥)

 गजनी  बड़े  :  मैं  अपना  संशोधन  २०  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 श्री  प्रभात
 कार

 :  मैं  अपना
 संशोधन

 संख्या  २१  प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंधवी
 :

 मैं  अपना  संशोधन  संख्या  ५३  प्रस्तुत करता  हूं
 ।

 श्री  प्रिय  गुप्त
 :
 मैं  अपना  संशोधन संख्या  ५१  और  ५२  प्रस्तुत  करता  हूं

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  यह  एक  विचित्र  संयोग  है  कि  मई  दिवस  के  दिन  हम  इस  संशोधन

 बिल  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  यह  संशोधन  झ्र सैनिक  कमेंचारियों  के  अधिकारों  पर  आक्रमण  है  |

 ब्रिटिश  युग  में  भी  कौर  १९६०  की  श्राम  हड़ताल  में  भी  मजदूरों  ने  बड़ा  अ्नुशासनपुणण  व्यवहार

 किया  है  ।  oat  हाल  में  चीनी  area  के  समय  भी  मजदूरों  ने  परिश्रम  ही  नहीं  बल्कि  जीवन

 की  बाजी  लगाने  की  पेशकश  की  है  ।  परन्तु  बड़े  दुख  की  बात  है  कि  उन्हीं  मजदूरों  के

 अधिकारों का  हम  हनन  कर  रहे  हैं  ।

 माननीय  मंत्री  विरोधी  पक्ष  की  बात  मानने  के  लिए  बिल्कुल  तैयार  नहीं  दीखते  ।  सबसे

 अच्छा यही  है  कि  इस  अनुच्छेद  को  उसके  मूल  रूप  से  रहने  दिया  जाये  ।  मेरा  निवेदन  है  कि

 माननीय  मंत्री  इस  संशोधन  को  छोड़  दें  ae  स्थिति  को  अर  भी  alae  खराब  न  करे  कौर

 श्रीनिवासन  दें  कि  मजदूरों  के  अधिकारों  का  हनन  नहीं  होगा  |

 मुझे  बताया  गया  है  कि  रेलवे  संस्थापन  संहिता  या  ऐक्ट  की  धारा  १४९ के

 जनरल  मैनेजर  बिना  किसी  जांच  के  श्र  बिना  किसी  कारण  के  रेलवे  कर्मचारियों  को  नौकरी  से

 निकाल  सकता  है  ।

 fat श्र०  कु०  कहां  है  यह

 fart  प्रिय  गुप्त
 :

 नियम  संख्या  veg I है  ।

 हरि  विष्णु  मेरा  wares  हैं  कि  इसे  यथासंभव  शीघ्र  संहिता से  निकाल  दिया

 जाये  ।  सेरा  अनुरोध  है  कि  मेरे  संशोधन  सभा  द्वारा  स्वीकार  कर  लिये  जायें  ।

 श्री  बड़े  :  भ्रघ्यक्ष  यह  जब श्रमेंडमेंट के  वास्ते  सामने  तो

 मैं  कहना  चाहता हूं  कि  जितने  भी  कर्मचारी  हैं  तथा  शासन  के  कर्मचारी  हैं  उन
 निबल  कज  ं

 के  दिल  में

 मल ्  अंग्रेजी  में

 594  (Ai)
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 इस  को  लेकर  एक  डर  की  भावना  घर  कर  गयी  |  एक  तरफ  कांग्रेस  सोशलिस्ट  पैटन

 सोसाइटी क़ायम  करने  जा  रही  ऐसा  होते  हुए  यह  समझ  में  नहीं  भ्राता है  कि  यह  सेकेंड

 श्रपौरचनिटी  का  जो  राइट  है  उसे  यह  सरकार  क्यों  छीनने  जा  रही  है
 ?

 इस  के  बारे  में  झ्नानरेबल  मिनिस्टर  साहब  ने  जो  अभी  भ्रमेंडमेंट  दिया  है  उस  में  यह  लिखा  है

 श्र  जहां  यह  प्रस्ताव  ऐसी  जांच  के  azar  जब  तक  प्रस्तावित दण्ड  के  सम्बन्ध  में

 प्रतिनिधान  करने  का  युक्तिसंगत  waar  उसे  न  दिया  उस  पर  इस  प्रकार
 प

 दण्ड  करना

 कांस्टीट्यूशनल  का  जो  श्रोरीजिनल  श्रार्टिकिल  22 (2)  है  उस  में  यह  शब्द  लिखे  हुए  हैं
 :--

 जब  तक  कि  उसके  बारे  में  प्रस्थापित  की  जाने  वाली  कार्यवाही  के  खिलाफ  कारण  दिखाने
 व

 का  युक्तियुक्त  अ्रवसर  उसे  न  दिया  गया  हो

 mat  रोज्नबल  भ्र पौ रच  निजी  ख़ौफ़  मेकिंग  ग्रिह  इसका  मतलब  बोइंग  काज  कसे  हो

 माननीय  मंत्री  चोरी  जल  झ्रार्टिकिल  की  जो  वॉ डि गस हैं  उनको  क़ायम  नहीं  रखना  चाहते  हैं  ।

 जो मेरा  कहना  है  कि  उसमें  गवर्नमेंट  जो  संशोधन  कर  रही  है  उसका  ५,  कमेंचारियों  का

 सैकेंड  भ्रपौरचुनिटी  का  हक़  है  उसको  नष्ट  करना  है  ।  संविधान  की  तमात  शब्दावली  के  क़ायम

 रहने  से  कभी  कभी  हाईकोर्ट  में  शासन  को  नीचा  देखना  पड़ता  उसको  शासन  इसमें  संशोधन

 करके  हमेंशा  के  लिए  ख़त्म  कर  देना  चाहता  है  इसी  कारण  कर्मचारियों के  इस  बुनियादी  हक़  पर

 इस  प्रकार  से  कुठराघात  हो  रहा  है  ।

 यह  सरकार  दरअसल  दिस  से  इस  देश  में  सोशलिस्ट  पैट्रन  साफ़  सोसाइटी  को

 क़ायम  करना  चाहती है  कौर  यह  चाहती है  कि  सरकारी  कर्मचारियों  के  राइट्स  पर  कुठाराघात

 हो  अर  वे  सुरक्षित  रहें  ait  जैसा  कि  कल  हाउस  में  मंत्री  महोदय ने  कहा  भी  है  तो

 मैं  कहता हूं
 कि

 उनको  यह  बोइंग  काज़  रखने  में  कौन  सी  झ्रापत्ति है  ?  इसलिए मैं  कहता  हूं
 कि  अगर  केवल  यही  रहेगा  कि  वह  अपना  रिप्रेंजेंटशन  लिख  कर  दे  सकता  है  तो  वह  पर्याप्त  न  होगा

 avs
 शर  इसलिए मैं  पुनः  कहता  हूं  यह  रिप्रैजेंटेशन  का  शब्द  निकलना  चाहिए  कौर  उसके  बजाय

 बोइंग  काज  जैसा  कि  पहले  था  वही  क़ायम  रखना  चाहिए  ।  मैं  ने  यह  देखा  है  कि  शीराज़  कल

 जसा  शासन  का  रवय्या  जनता  के  प्रति  है  उसके  मुक़ाबले  कॉंस्टीट्यूद्न  बन  रहा  था  कौर  पास

 किया  जा  रहा  था  तब  शासन  की  जनता  के  प्रति  उदार  कल्पना  थी  ।

 अरब  सरकार  धोखे  धीरे  उस  कल्पना  को  निकाल  कर  एक  दुसरी  को  श्रपना

 रही  हे  प्रौर  जनता  के  हकों  को  अ्रपने ्ष्थ  हाथ
 में  ले

 कर  एक
 ब्यूरोक्टिक  गवर्नमैंट  site  हिटलर

 की
 गवर्नमैंट  स्थापित  करने  कौर  आतंक  जमाने  के  उद  इक  से  काम  कर  रहीं  ह  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  डेमोक्रेसी  में  पोलिटिकल  पार्टीज  का  स्थान  होता  है  कौर  उन  पोलिटिकल  पार्टीज

 में  प्रजा  सोशलिस्ट  जनसंघ  कौर  कम्यू  निष्ट  पार्टी  जेसी  श्रापोज़ीशन  पार्टिया  भी  हैं  ।  यदि

 कोई  भो  एक-श्राप  कर्मचारी मेरे  पास  या  जनसंघ के  पाश  तो  we  उस  के  खिलाफ़

 एप्लिकेशन  दे  दी  जाती  क्योंकि  जो  छोटे  छोट ेनेता  कौर  छुटभैये  नेता  होते  उस

 कर्मचारी  के  खिलाफ  आरोप  लगाने  लगते  हैं  ।  इस  अवस्था  में  उस  के  विरुद्ध  इन्क्वायरी  करने

 के  वाद  उसको  सेंकंड  श्रपरट्निटी  न  दना  उचित  नहीं हे  डेमोक्रेसी में  गाव-गांव  में  ratte:

 पार्टीज़  का
 वाजिब  रण  सप्ताह है

 ।  इसलिए  कर्मचारियो ंके  हकों  कों  कायम  ्  के  लिए

 नीय  मत्री  जी  को  झ्रारिजिनल  इलाज  को  ही  तभी  जनता  कौर  साधारण

 कर्मचारियों  में  शासन  क  प्रति  विद्या  उत्पन्न  होगा  |

 अंग्रेंजी में
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 श्री  प्रभात  कार
 :

 विधि  मंत्री  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि  वह  भ्रनुच्छेद  ३११  में  किया  जाने  वाला

 संशोधन वापस  ले  लें  ।  इस  में  कुछ  रियायत  की  गई  है  किन्तु  अधिक  नहीं  ।  इस  प्रकार  की  कोई  धारणा

 नहीं  है
 कि

 यह  संक्षिप्त  शक्ति  निरंकुश  रूप  में  प्रयुक्त  नहीं  की  जायेगी  ।  सैनिक  कर्मचारियों  से  यह

 मूलभूत  भ्र धि कार  ले  लेना  प्रौर  sa  पदाधिकारियों  की  दया  पर  शझ्राश्रित  कर  देना  गलत  है  ।  इन

 कर्मचारियों  ने  प्रशासन  के  विकास  में  महत्वपूर्न  भाग  लिया  है  संकट  काल  में  उन्हों  ने  पनी

 मानी  कौर  ईमानदारी  का  परिचय  है  ।  संयुक्त  समिति  के  सामने  साक्ष्य  देने  वाले  सब  व्यक्तियों

 ने  इस  संशोधन  का  विरोध  है  ।  अनुच्छेद  ३११  में  कोई  संशोधन  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 1६. |  प्रिय  मैं  विधि  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  का  विरोध  करता  हूं  ।  दुनिया  के  कौर

 देश  कहेंगे  कि  हमारे  यहां  श्रमिक  बर्ग  के  भ्र धि कारों  का  हनन  किया  जा  रहा  है  तथा  जिन  के  पास

 शाक्ति  है  उनमें  कुछ  परिवर्तन  हो  गया  है  ।  wast  कांग्रेस  शौर  समाजवादी  da  के  समाज  निर्माण  की

 स्थापना  के  निर्णय  के  हग  श्रमिकों  के  मूल  भूत  afar  को  कम  कर  रहे  हें  ।

 wad  काल  में  एकपक्षीय  रूप  में  सेवा  सम्बन्धी  दशाओं  में  कोई  परिवर्तन  न  करने  का  निर्णय

 औद्योगिक  समझौते  के  अन्तर्गत  किया  था  ।  समझ  में  नहीं  प्राता  कि  यह  संशोधन  क्यों  किया

 जा  रहा  है  ।  ऐसा  करने  से  श्रमिक  के  अधिकार  कम  हो  जायेंगे  ।  श्रमिक  इसे  सहन  नहीं  करेंगे  |

 श्रमिकों  का  विश्वास  प्राप्त  किये  बिना  सरकार  का  कास  केसे  चलेगा  ।  मैं  इ  का  विरोध  करता  हूं

 यह  भारत  के  संविधान  में  दिये  गये  मूलभूत  cial  का  हनन  है  ।

 लक्ष्मी  wear  सीधी  :  सरकार ने  जो  निर्णय  किया है  वह  भ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण है  ae  इस

 का  प्रभाव  woe  संख्या  में  कोंचा  रियों  पर  होगा  ।  इस  विषय  में  व्यापक  रूप  में  देश  में  चिनता

 व्यक्त  की  गई  है  ।  संयुक्त  समिति  के  समक्ष  दिये  गये  साक्ष्य  से  स्पष्ट  है  कि  इस  दिशा  में  पर्याप्त  आशंका

 अ्रभिव्यक्त  की  गई  है  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  सरकार  ने  पद  में  जो  नौकरी  समाप्त  करने  अ्रथवा

 उस  से  हटाने  के  समान  के  सम्बन्ध  में  दी  गई  गारंटी  दूर  करने  का  निर्णय  कर  लिया  है  ।  किन्तु

 कर्मचारी  के  लिये  श्री  प्रस्तावित  दण्ड  के  सम्बन्ध  में  दूसरा  अवसर  देने  के  बारे  में  संयुक्त  समिति

 के  marae सरकार  ने  बिल  में  उपबन्ध नहीं  किया  है  ।

 केवल  भ्र भ्या वेदन  की  व्यवस्था  है  ।  हम  सब  जानते  हैं  कि  ऑ्रभ्यावेदन  रही  की  टोकरी  में
 कि

 मेंट  हो  जाता  है  ।  यथार्थता  यह  है  कि  दूसरा  waa  निरा  भ्रम  है  ।  सरकार  को  अ्रधिक  प्रभावपूर्ण  अपील

 का  उपबन्ध  करना  चाहिये  ताकि  कर्मचारियों  की  उचित  शिकायतें  दूर  की  जा  सकें  ।

 fat  रंगा  मैं  विधि  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  का  विरोध  करता  हूं  ।  प्रत्येक

 कर्मचारी  को  यह  आशका  रहती  है  कि  कहीं  उच्च  पदाधिकारी  उस  के  प्रति  स्वेच्छाचारी  व्यवहार

 न  करे  ।  हमारा  अ्रनभव  है  कि  सिविल  कमंचारियों  के  मामलों  में  राजनीति  का  प्रभाव  लक्षित  होता

 है  ।  जो  भी  कर्मचारी  राजनीति  के  क्षेत्रों  में  अपने  वरिष्ठ  पदाधिकारी  के  सामने  नतमस्तक  नहीं  होते

 उन्हें  सदा  किसी  न  किसी  हानि  का  भय  बना  रहता है  ।  संविधानके  ate  सिविल  सर्विस  को  जो

 संरक्षण प्रदान  किया  गया  है  हमें  उस  का  हनन  नहीं  करना  चाहिये
 ।

 यदि  हम  इस प्रकार कोई

 परिवर्तन  करेंगे  तो  सामाजिक  जीवन  की  नींव  को  ही  खतरा  पेदा  हो  जायेगा  ।

 मेरी  सरकार  भ्र ौर  कांग्रेस  से  atte  है  कि  वे  सभा  में  समग्र  विरोधी  दलों  ढारा  दिये  गये

 चेतावनी
 के  इस  स्वर  की  कौर  ध्यान  देंगे  ।

 tat  भ्रंग्रेज़ी  में
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 fait  का  ना०  चतुर्वेदी  :  सामान्य  जन  की  तुलना  में  सिविल  कर्मचारियों  को  विशेषाधिकार

 प्राप्त  हैं  ।  इस  तरह  की  बात  कठिन  है  कि  वे  वरिष्ठ  अघिकारियों  के  हाथों  कठिनाई का  सामना

 करेंगे  |  आस्ट्रेलिया  श्र  न्य  देशों  की  तुलना  में  हमारे  देश  में  सिविल  कर्मचारियों  की

 स्थिति  भ्रच्छी  है  ;  वे  प्रिक  सुरक्षित  हैं  ।  सिविल  कमेंचारी  सुसंगठित  हैं  ;  उन  के  पीछे  शक्ति है

 उन  को  पर्याप्त  संरक्षण  प्राप्त  हैं  ।

 लॉ  इंस्टीटयूटਂ  ने  एक  मामले  का  अ्रध्ययन  करते  हुए  दूसरे  अवसर  की  उपयोगिता  के

 बारे  में  कहा  है  कि  इस  बात  की  सम्भावना  नहीं  है  कि  दूसरी  बार  की  उपपत्ति  से  भ्र परा धी

 कर्मचारी  निरपराध  सिद्ध  हो  जायेगा  |

 श्री  दाजी  :
 मैं

 '
 प्रस्तावित  दण्ड बी  शब्दों  का  अरथ  जानना  चाहता  हूं  ।  क्या  इस  का  त्रय  यह

 है  कि  कर्मचारी  दण्ड  में  कमी  करने  के  बारे  में  निवेदन  कर  सकता  है  किन्तु  दण्ड  के  विरुद्ध  नहीं कर

 सकता  है  ।  उसे  दोनों  बातों  के  बारे  में  निवेदन  करने  का  waa  मिलना  चाहिये  |

 बाकर  चली  मिर्जा  :  यह  सिविल  कमंचारियों  की  सेवा  की  दशाश्रों  में  एक

 मूलभूत  परिवर्तन  है
 ।

 न्यायालयों  के  हरनेक  निर्णयों  से  यह  बात  स्पष्ट  हो  गई  है  ।  ग्रंग्रेजी शासन में शासन  में

 भी  यही  स्थिति  थी  ।  इस  मूलभूत  परिवर्तन  का  क्या  कारण  है  ।

 श्री  श्र ०  Ato  विद्यालकार  :  विधि  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  से  न्याय

 की  श्रावश्यकतार्पूर्ति  नहीं  होगी  |  जब  हम  दंड  की  चरम  सीमा  के  विषय  पर  विचार  कर  रहे  हैं  तो

 न्याय  की  मांग  है  कि  उन्हें  पुरे  अवसर  दिये  जायें  |

 उस  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेने  से  पदाधिकारियों  की  वृत्ति  अधिक  कटोर  हो  जायेगी  कौर

 इस  संशोधन  से  उन्हें  यह  अभास  मिल  जायेगा  कि  जांच  के  समय  उन्हें  क्या  दृष्टिकोण  अपनाना

 चाहिये  ।

 श्री  wo  कु०  सिविल  कमंचारियों  को  अराज  प्रथम  मई  के  दिवस  पर  स्तुति  प्रदान

 की  जा  रही  है--उसे  श्रमिक  ak  कार्यकर्ता  के  विशेषण  से  सम्बोधित  किया  जा  रहा  है  ।  मुझे

 विश्वास  है  कि  सिविल  कर्मचारियों  को  यह  शब्द  सुन  कर  निस्सन्देह  ही  प्रसन्नता  होगी  |  सरकार  के

 अ्रतिरिक्त  ate  व्यक्ति  भी  उस  के  बारे  में  विचार  करते  हैं  ।

 मूल  धारणा  के  बारे  में  मेरा  मत  दुष्ट हो  गया  है  कि  संविधान  की  वर्तमान  व्यवस्था  से

 हरनेक  व्यक्तियों ने  यह  सम्मति  बना  ली  है  कि
 अनुच्छेद  ३११  में  प्रयुक्त  शब्दों  से  सम्बन्धित  पदा

 शिकारियों
 को

 दूसरी  जांच  का  अ्रवसर  मिलता  है  ।  मुझे  यहां  श्री  दाजी  कौर  प्रत्य  सदस्यों  ने  बताया  है
 कि

 उन  सब
 की

 इच्छा  है  कि  प्रस्तावित  दण्ड  के  सम्बन्ध  में  भ्र भ्या वेदन  का  अधिकार  दिया  जाये

 क्योंकि  उन
 की

 सम्मति  में  अनुच्छेद  ३११  के  अधीन  दूसरे  अ्रवसर  का  उपबन्ध  नहीं  है
 ।

 श्री  कृष्ण

 मेनन  कौर  अन्य  सदस्यों  के  भाषण  सुनने  के  पश्चात्  यह  बात  स्पष्ट  हो  गई  है
 कि  इस  विधय  में  पर्याप्त

 मतभेद
 है  ।

 श्री  प्रिय  प्त  के  मतानुसार  एक  महत्वपूर्ण  झ्र धि कार  का  हनन  किया
 जा

 रहा
 सरकार

 ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  प्रस्तावित  दण्ड  पर  भ्र भ्या वेदन  की  आवश्यकता  नहीं  है  परन्तु  जैसा  संथानम

 समिति  को  रिपोर्ट में  गया  उस  की  निरपराधिता  के  प्रश्न  पर  पुनः  सुनवाई

 की  आवश्यकता  है

 श्री  मेनन  ने  कहा  है  कि  प्रस्तावित  संशोधन  द्वारा  संवैधानिक  संरक्षण  का  हरण  किया  जा

 रहा है  ।  इस  संशोधन  द्वारा  हम
 संयुक्त  समिति  की  Fonte

 में  कही  गई

 बात  से

 भी  कुछ  पति  रिक्त

 मल  झ्र  जी
 गी  में
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 व्यवस्था  कर  हैं  ।  सभासदों  ने  मांग  की  है  कि  वे  प्रस्तावित  दण्ड  के  सम्बन्ध  में  भ्रम्यावेदन  का

 उपबन्ध  चाहते हैं  ।  यहां  मांग  की  गई  है  कि  rea की  सुनवाई  कौर  तथ्यों के  निष्कर्ष  के  पश्चात

 पदाधिकारी  को  तथ्यों  wit  प्रस्तावित  दण्ड  के  सम्बन्ध  में  झ्र भ्या वेदन  का  अधिकार  प्राप्त  होना

 चाहिये  ।  मैं  ने  यह  संशोधन  उस  समय  प्रस्तुत  किया  है  जब  सिविल  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों

 ने
 मुझ  से  एक  भेंट  में  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था

 कि  उन्हें  मामले में  पुनः  सुनवाई का  अधिकार

 नहीं  चाहिये  परन्तु  प्रस्तावित  दण्ड  के  सम्बन्ध  में  भ्र भ्या वेदन  का  अवसर  चाहिये  |

 मुझे  जो  ड्राफ्ट  प्रारम्भ  में  दिया  गया  था  उस  में  केवल  से  निष्कष  किया  गया  साक्ष्य

 शब्द  थे  कौर  मैंने  उन्हें  बदल  कर  के  दौरान  निष्कर्ष  किया  गया  साक्ष्यਂ seq  कर  दिये  ।  मैंने

 लाबी  में  जो  जांच  पड़ताल  जिस  में  श्री  दाजी भी  वह  यह  थी  कि  क्या  दण्ड  के

 सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  का  शाब्द  दण्ड  के  विऋद्ध  दाऊद  के  पर्याय  हैं  ।  मैं  यह

 बात  समझ  सकता  हुं  किन्तु  यह  कथन  कि  एक  बड़ा  संवैधानिक  संरक्षण  लिया  जा  रहा  है  सवाल

 निराधार है  ।

 श्री  फ्रेंक  मन्थनी  मैं  इस  बात  से  पूर्णतया  सहमत  हूं  कि  इस  में  केवल  उच्चतम

 न्यायालय का  निर्णय  ही  रख  दिया गया  है  ।  उच्चतम  न्यायालय ने  स्पष्ट  कह  दिया है

 कि
 दूसरा

 अवसर  प्रस्तावित  दण्ड  के  fata  अभ्यावेदन  का  अवसर  मात्र  ह  फिर  अ्रनुच्छेंद  ३११

 को  पूर्ववत  क्यों  नहीं  बना  रहने  दिया  जाये  |

 fat  द्य ०  Fo  सनत  यदि  ऐसी  बात  है  तो  इस  का  स्पष्टीकरण  करने  में  कोई  हानि  नहीं

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  अनुच्छेद  में  संशोधन  क्यों  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  कु०  सेत  श्री  मेनन  जैसे  क  ड  कुछ  उत्तरदायी  व्यक्ति  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  एक

 बड़ा  संवैधानिक  संरक्षण  छीन  लिया है  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  को  ध्यान  में  रखते  ev  सरकार

 का  यह  कत्तव्य  है  कि  इस  मामले को  इतना  स्पष्ट कर  दिया  जाये  कि  भविष्य  में  इस  seq  पर  कोई

 मतभेद न  हो

 दूसरा  we  यह  है  कि  क्या  प्रस्तावित  दण्ड  सम्बन्धी  अ्रभ्यावेदन  दण्ड  के

 शब्द
 '

 प्रस्तावित  दण्ड  के  विरुद्ध  अ्रवसर पी  के  समान  ही  ये  शब्द  व्यापक  हैं  क्योंकि  इन्हें

 दण्ड
 के  विऋद्ध  शब्दों  तक  ही  सीमित  नहीं  रखना  चाहिये  ।  इन  में  दण्ड से  सम्बन्धित  सब  बातें

 सम्मिलित  हो  सकती  हैं  ।  श्री  सम्बन्धीਂ  शब्दों  को  saga  हम  इसे  इतना  व्यापक  बनाना

 चाहते  हैं  कि  उस  में  दण्ड  सम्बन्धी  अभ्यावेदन  भी  सम्मिलित  किया  जा  सके  |

 उस से  सब  आपत्तियां दूर  हो  जाती हैं  ।  उच्चतम  न्यायालय के  निर्णय  को  ध्यान में  रख  कर

 ही  हम  ने  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी
 है  ।  मैं

 यह  बात  स्वीकार  करता  हुं  कि  इस  यथा  धारणा  के  अधीन

 यह  संशोधन  किया  गया  है  कि  यही  विधि  की  स्थिति  अर्थात  दूसरा  अवसर  न्यायालय  के  निर्णय  से

 कहीं  ate  व्यापक  है  शौर  सरकार  इसे  ग्रनच्छद  का  उचित  क्षेत्राधिकार  समझतीं  है  ।  इस

 प्रियंका  के  कारण  ही  इस  महत्वपूर्ण  sees  की  स्थिति  संदिग्ध  कर  दी  गई  है  |

 poem  महोदय  :
 क्या  मैं  इन  में  से  किसी  संशोधन  को  मौखिक  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत

 करूं

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  जी  मेरा  sae  है  कि  इस  पर  मत ह  oe

 TIGHT  जन  किया  जाये  ।

 aa  sit  में



 ५७२८  संविधान  विधेयक  १  १९६३

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 cit.
 1  खण्ड  २  विधेयक  का  da  बने  1”

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  gat  |

 पक्ष  में  ३००  ;  विपक्ष  में €  ।

 प्रस्ताव  सभा  की  कुल  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  कौर  मतदान  करने  वाले

 सदस्यों  के  कम  से  कम  दो-तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  हनना  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 गश्रथ्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  ३  विधेयक  का  aa  बने  प

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ  ।

 पक्ष  में  २८८  ;  विपक्ष  में  ३४  ।

 प्रस्ताव  सभा  की  कुल  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  कौर  मतदान  करने  वाले

 सदस्यों  के  कम  से  कम  दो-तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  gar
 |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ड्रा  ।

 खण्ड  ३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 ग्रन्थ  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २४५  मतदान  के  लिये  रखा  गया  ।

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुआ  ।

 पक्ष में  ३७  ;  विपक्ष में  २८८

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  सख्या  ३१  मतदान  के  लिये  रखा  गया  |

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  ।

 पक्ष में  ३२  ;  विपक्ष में  REo |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  क्या  प्रत्येक  संशोधन  पर  मत  विभाजन  होगा  ?

 माननीय  ध्वन्यात्मक मतदान  |

 अध्यक्ष  महिला  द्वारा  संशोधन  संख्या  ३०,  २६  २९  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत

 हुये  ।

 मूल  sit  में
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 महोदय  :  खंड  ४  पर  कुल  संशोधन  अस्वीकृत  हो  ।  इस  खंड  पर  कोई  सरकारी

 संशोधन  नहीं  है  ।  इसलिए  अरब  मैं  इसे  मतदान  के  लिये  रखता  हुं  ।

 श्री हरि  विष्णु  काम  इस  खंड  के
 दो

 उपखंड  हैं  जो  एक  दूसरे  से  बिल्कुल
 भी

 सम्बन्धित

 नहीं  ।  इसलिए  इन्हें  अ्रलग-ग्रलग  मतदान  के  लिये  रखा  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  सम्बन्ध  में  अब  कुछ  नहीं  किया  ना  सकता  |

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  हम  पहले  प्रकरणों  में  झपना  मत  नहीं  दे  सके  क्योंकि हम  पुस्तकालय

 में  थे  प्रौढ़  हमें  वहां  घंटी  सुनाई  नहीं  दी  ।  घंटी  बजने  से  पहले  ही  परीक्षा  कर  ली  जानी  चाहिये  |

 महोदय  :  मैं  इसकी  परीक्षा  करवाऊंगा  ।

 प्रश्न यह  है

 खंड  ४  विधेयक का  am  बने  |

 लोक-सभा में  मत  विभाजन  ।

 पक्ष  में  ae  ;  विपक्ष  में  ३७  ।

 प्रस्ताव सभा  की  कुल  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  भ्रौर  मतदान  करने  वाले

 सदस्यों  के  कम  से  कम  दो-तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत
 |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड ४५

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ४६  तथा  ३४  मतदान
 के

 लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुये
 ।

 श्रेय  महोदय  :  प्रशन यह है यह  है

 खंड  ४५  विधेयक  का  रंग  बने  |

 ea  में  सत  विभाजन  ga  ।

 पश्न  में  ३१३  ;  विपक्ष में  ११ ।

 प्रस्ताव  सभा  के  कुल  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  कौर  मतदान  करने  वाले

 सदस्यों  मके  कम  से  कम  दो-तिहाई बहुमत  से  स्वीकृत  हुमा  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ४  विधेयक  मं  जोड  दिया  गया  ।

 खण्ड ६

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सं  शोधन  सं  रया  ३५  प्रौढ़
 ४७

 मतदान  के  लिये  रखें  गये  तथा  स्वीकृत हुये
 |

 मूल  wit  में
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 अध्यक्ष महोदय  :  यह  है  :

 खंड  ६  विधेयक  का  aa

 लोक-सभा  में  मत  विभाजन  gat  ।

 पश्न में  ३१०  ;  fara  में  १४  |

 प्रस्ताव  सभा  की  कुल  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  भ्र ौर  मतदान  करने  वाले

 सदस्यों  के  कम  से  कम  दो  तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  हुआ
 |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 गश्रध्यक्ष महोदय : प्रदन महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खंड  ७  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 लोक-सभा  में  मत  विभाजन  हुमा  |

 पश्न में  २८९  ;  विपक्ष में  ४१

 प्रस्ताव  सभा की  कुल  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  भ्र  मतदान  करने  वाले

 सदस्यों  के  कम  से  कम  दो-तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  sar  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ७  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 महोदय  :  et  यह  है  :

 खंड  विधेयक  का  at  बने  ।”

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन
 ।

 पक्ष  में  ३२४  ;  विपक्ष  में  कोई  नहीं  ।

 प्रस्ताव  सभा
 की

 कुल  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  प्रौढ़  मतदान  करने  वाले
 सदस्यों  के  कम  से  कम  दो-तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  gar  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  ।

 खण्ड  ८  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खंड  €  विधेयक  का  a  बने  म

 ee
 पक्ष  में  ३२८ ;  विपक्ष में  कोई  नही ं।

 मूल  ग्रेजी  में
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 प्रस्ताव  सभा  की  कुल  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  तथा  उपस्थित  कौर  मतदान  करने  वाले

 सदस्यों  के  कम  से  कम  दो-तिहाई  बहुमत से  स्वीकृत  ञ्ञझा
 |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  द्वि  ।

 खण्ड  €  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  Yo

 mea  महोदय  :  क्या  किसी  संशोधन  पर  मत  विभाजन  होना  है  ?

 fat  हरि  विष्णु  कामत  :
 मैं

 संशोधन  संख्या  ३८  को  वापिस  लेने  के  लिये  सभा  की  अनुमति

 चाहता  किन्तु  संशोधन  संख्या
 ४०

 पर  मत  विभाजन  किया  जाये
 |

 संशोधन  सख्या  ३८,  सभा  की  ऋतुमति  वापिस  ले  लिया  गया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  सख्या  ५३,  ५१  कौर  ५२  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा

 स्वीकृत  हुये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ४०  मतदान  के  रखा  गया  ।

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुमा  |

 पक्ष
 में  ३८;  विपक्ष

 में  २३०  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 महोदय
 :

 यह  है
 :

 पृष्ठ  पंक्ति

 ga  में  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाये  :--

 ‘and  where  it  is  proposed,  after  such  inquiry,  to  impose  on

 him  any  such  penalty,  until  he  has  been  given  a  reasonable

 opportunity  of  making  representation  on  the  penalty

 proposed  but  only  on  the  basis  of  the  evidence  adduced

 during  such

 जिस  मामले  में  ऐसी  जांच  के  बाद  उस  पर  कोई  ऐसा  दण्ड  लगाने  का  प्रस्ताव

 wa  तक  कि  प्रस्तावित  दण्ड  के  सम्बन्ध  में  उसे  प्रगति  बात  कहने  का

 समुचित  भ्र वसर  न  दिया  गया  हो  बल्कि  ऐसी  जांच  के  दौरान  पेश  किये

 गये  साक्ष्य  के  आधार  ह  |  (४१)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २०  और २१ २१  मतदान के  लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत

 हुये  ।

 tae  महोदय :  प्रदान  यह  है  :

 खंड  १०,  संजो  गीत  रूप  विधेयक  का  रंग  बने  है

 लोक-सभा में  मत  विभाजन  gat  ।

 fi
 ni  cc jul

 में ४१  |

 अंग्रेजी  में
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 प्रस्ताव  सभा  की  कुल  सदस्य  संख्या  के  बहुमत
 से

 तथा  उपस्थित  ale  मतदान  करने  वाले

 सदस्यों  के  कम  से  कम  दो-तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  हुआ  |

 श्री  कण  गोपालन  :  इस  अनुच्छेद  में  संशोधन  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  ।

 विरोधी  पक्ष  के  सोसम्मा  मत  कौर  बाहर  के  बहुमत  को  सरकार  ने  स्वीकार  नहीं  किया  ।  इस  के

 विरोध  में  मैं  सभा  का  त्याग  करता  हूं  ।

 प्र ०
 धन

 गोपालन  कौर  कुछ  प्राय  सदस्य  सभा  से  उठ  कर  चले  गयें  ।)

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 राज  भ्रत्यन्त
 दुर्भाग्य

 का  दिन  है  ।  भी  अरपना  विरोध  प्रकट

 करता  हूं प्र ौर  सभा  का  त्याग  करता  हूं  ।

 हरि  विष्णु  कामत  कौर  कुछ  सदस्य  सभा  से  उठ  कर  चलें  गये  1)

 fat  मैं  भी  विरोधस्वरूप  सभा  का  त्याग  करता हुं
 ।

 रंगा  कुछ  सदस्य  सभा  से
 उठ

 कर  चले  गये  ।)

 fae  महोदय  :  .  खंड  १०,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  १०,  संशोधित  विधेयक  मं  जोड़  दिया  गया  ।

 गश्रध्यक्ष महोदय  :  दन  यह  है  :

 झपकी  खंड  ११  विधेयक  का  aa  बने  ।''

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  हुमा  ।

 पक्ष  में  REO |  विपक्ष  में  कोई  नहीं  ।.

 प्रस्ताव  सभा  की  कुल  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित
 अ्रौर  मतदान  करने  वाले

 सदस्यों  के  कम  से  कम  दो-तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ॥

 खण्ड  ११  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड

 पाध्या  महोदय
 :  प्रशन यह है यह  है  :

 खंड  १२  विधेयक  का  अंग  बने  ह

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  द्र  |

 पक्ष में  २८९;  विपक्ष में  १  ।

 प्रस्ताव  सभा  की  कुल  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  कौर  मतदान  करने  वाले

 सदस्यों  के  कम  से  कम  दो-तिहाई  बहुमत  से  स्वीकृत  हुआ  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 मल  म्रंग्रेजी में  ।
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 खण्ड  १२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  १,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  पुरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 पश्चिम श्र०  कु०  मैं
 प्रस्ताव  करता हूं  :

 विधायक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  1.0

 सहोदय :  प्रदान  यह  है  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  1.0

 लोक-सभा में  मत  विभाजन  ga  ।

 पक्ष  में  x&o  ;  विपक्ष  में  १  ।

 संविधान  data)  १९६३,  संशोधित  रूप  सभा  की

 कुल  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  तथा  उपस्थित  कौर  मतदान  करने  वाले

 सदस्यों  के  कम  से  कम  दो-दिखाई  बहुमत  से  पारित  gat  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 सभा  के  कार्यों  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  श्री  स्व्णसिह  वक्तव्य  देंगे
 ?

 रेलवे  मंत्री  स्वर्ण  :  नहीं  ।

 गु प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेद्विक-कार्य  मंत्री  तथा  अणु  शक्ति
 मंत्री  जवाहरलाल  :  मैं

 सभा  के  स्थगित  होने  के  पूर्व  ही  विभिन्न  बातों  कौर  हाल  ही  में  होने  वाली  घटनाओं के  विषय  में  एक

 चक््तठः  दूंगा
 ।  इस  समय  बहुत  से  व्यक्ति  यहां  कराये  हुए  हैं  नौ  हम  बातचीत  कर  रहे  यह  अच्छा

 होगा  यदि  बातचीत  समाप्त  होने  के  बाद  ही  मैं  वक्तव्य  दू  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत :  समाचारपत्रों में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि  रेलवे  मंत्री

 पहले  ही  कांग्रेस  दल  की  बैठक  में  इस  विषय  में  एक  वक्तव्य  दे  चुके  हैं  ।  इस  विषय  में  पहले  संसद  में

 वक्तव्य  दिया  जाना  चाहिये  था  ।

 ey ee

 मत  विभाजन  के  बारें  में

 +  शना
 ग

 हेम  बरुआ
 )

 क्या  मैं  एक  ata  के  विषय  में  आपसे  apres  प्राप्त  कर

 सकता यहां  पर  १३  बार  मत  विभाजन  उछल  |  जहां  तक  मुझे  ज्ञात  है  प्रत्येक  मत-विभाजन

 के  घंटी  बजाना  चाहिये  कौर  दरवाजों  को  खोल  देना  चाहिये  ।  हम  यहां  किन्तु  दरवाजे  बन्द
 ~

 गश्रष्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  याद  है  कि  कम  से  कम  एक  बार  दरवाजे  खोले गये  थे  ऐसा

 करने  के
 लिए  कहा

 था

 मूल  wat  में



 ७३४  दिल्ली  प्राच्य  |  qe  के  बारे में  १  &Qe

 नि

 श्री  हम  बुरा  तु  फिर

 fon

 नहीं  खुला  ।  हम  बहर ह  बैठे

 मह
 |:  मुझे

 खेद  ot
 SO

 चिप

 पर  हल
 हुये  ]  ।

 कहला  gee

 fr

 पति हरि  विष्णु  कामत
 (

 होशंगाबाद  )  :
 मैं

 एक  — पर
 _  उठाना  चाहता  हूं  जो

 हमारे  लाखों
 देशवासियों  के  लिये  जीवन  मरण  का  प्रश्न  है  ।  राज  कल  खाद्य  पदार्थों में  अत्यघिक

 fa  वट  की  RH ATH  है  ।
 व

 स्वास्थ्य  ने  स्वयं  कलकत्ता  में अपने एक भाषण एक  भाषण  में  कहा  था  कि  मिलावट को  मात्रा

 ठीक  बढ़ गई
 ।  को  कर मरकर

 ने  पिछल  संसद् में  कहा  था  कि  मिलावट  करने  वाले  अप्रत्यक्ष

 त्यारे  होते  हैं  उन्हें  मृत्यु  दण्ड  दिया  जाना  चाहिये  ।  आंध्र  के  मुख्य  संजीव  ने  Ar  कहा

 उनक ेप्रदेश में  बिकने  ले  अ्राधघ  से  अधिक  खाद्य  पदार्थों  कौर  प्राणियों में  मिलावट  ह

 सरकार  जानती  है  कि  मिलावट  करने  वाले  कौन  किन्तु  सरकार  का  इरादा  अच्छा  होने
 क  द  इसकीਂ  उनके  प्रति  कार्यवाह  करने  इच्छा  नहीं  होता  ।  हम  नहीं  जानते कि  स

 क

 विषय  में  कौन  से  कदम  उठाने  जा  रही  है  ।  इस विषय  में  हम  अभी  तक  अंधेरे  में  हो

 है
 ।

 am
 योजना  तो  करते  हैं  किन्तु  इसको  कार्यान्वित  नहीं  करते  ।  इस  सफलता  का

 कारण
 तो  कर्मचारियों  अकुशलता  है  या  भ्रष्टाचार  ।  मिलावट  का  पता  चलाने  के

 उपकरण  :
 a

 उपयुक्त  नहीं  हैं  कौर  ने  इस  दिया  में  अधिक  ध्यान  नहीं  दिया

 ७

 मैं  ने  सूचना में
 ४

 बातों
 का

 उल्लेख  किया  है  ।  पहली  बात॑
 तो  मंत्री  द्वार  कलकत्ता  में  दिये  गये

 gy  में  मिलावट  करने  के  सामान  के  उत्पादन  के  बारे  में  ।  दूसरों  बात  इन  कारखानों  के  fae

 pe  यं वाही  करने  के  बारे  में  थो  ।  fea  भी  ऐसे  कई  भूमिगत  का  रखाने  हैं  ।  खाद्य  पदार्थ प्रौर  परौ

 fa
 यां  दोनों ही  बिना  वट  के  नहीं मिल

 पाते  ।  यहाँ  तक  कि  जहर में  भी
 मिलावट  को  जाती  है

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  सर्वेक्षण  में  कहा  गया  है  कि  दिल्लो  न्यू या कें  के  समान  मंहगे  पप

 न्यूयार्क  में  इतना  कुछ  दे  कर  एक  नागरिक  को  इच्छा  के  अनुसार  सब  कछ  मिलता  जब  दि

 क्या  स्थिति  है  खाद्यान्न  नहीं  दवा  बयाँ  नहीं  मिलत  ।  यहाँ  waar  मिलता  है

 ज
 हर  मिलता  है  ।  मंत्र  महोदय  को  तुरन्त  ही  एक  नमूना  सर्वेक्षण  करवा  कर  यह  मालूम  करना  चा

 कं  बाजार  में  जितन  दवाईयां  मिलती  हैं  उन  में  से  कितनी  दवाइयाँ  अ्रपमिश्रित  हैं  यहाँ  पर

 fi स  TH  रानी  खाद्य  वस्तुयें  प्रमाणित  हैं  ।  एक  टाफी  अथवा  चाकलेट  मे ंसे  तार

 1
 टुकड़ा  निकला  था  ।  यदि  उसे  वह  बच्चा  खा  जाता  ता  उसको  मृत्यु  हो  जाती

 थ
 .

 eater  मंत्री
 का  यह  कहना  कि  उन्होंने  इस  विभाग  का  कार्यभार  थोड़े  ही  समय  पूर्व  सम्भाला

 युक्तियुक्त  हो  संकता  है  परन्तु  पर्याप्त  नहीं  |  राजकुमारी
 अमृतकौर

 श्र  AY  कर मरकर

 मल  अंग्रेजी में  क  क

 नया  घंटे  की  चर्चा
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 राधे  घंटे  की  चर्चा

 वर्तमान  स्वास्थ्य  मंत्रो  के  पूर्वा धि कारी  थे  ।  उन्होंने  १४५  वर्ष
 में

 क्या  किया
 ?  परन्तु अब  भी  संसद

 के  सम्मुख  एक  विधेयक  लाने  में  क्यों  विलम्ब  किया  जा  रहा  है  ?
 मेरा  सुझाव है  कि  अपमिश्रण

 mite  को  रोकने  के  लिये  तुरन्त  एक  विधेयक  लाया  जाय  ae  उस  विधायक  में  कड़ो  से  करो  सज़ा  का

 रूस  में  ऐसे  अपराध के  लिये  मत्युदण्ड  रखा  गया  है  ।  परन्तु मेरा  सुझाव  है  कि  इस

 अपराध  के  लिये  खले  श्राम  कोड़े  लगने  का  सभा  होना  चाहिये  यदि  ऐसा  अ्रप राध  बार  बार

 किया  जाये  तो  नागरिक  अ्रधिकारों  से  वंचित  करने  संबंधी  उपबन्ध  होना  चाहिए  ।  श्र  मत  में  ऐसे

 व्यक्ति  की  सम्पत्ति  को  जब्त  कर  लेना  चाहिए  मैं  मानता  हूं  कि  यह  एक  क्र  उपचार है

 परन्तु  कर  बीमारी  के  लिये  कर  उपचार  का  होना  भ  झ्रावश्यक  है  ।  यदि  श्राप  बहुत  से  लोगों

 का  हित  करना  चाहते  हैं  तो  कुछ  लोगों  के  साथ  जुल्म  भी  करना  पड़ेगा  |

 हताशा  पन्ना  विदुयते
 ''

 ।

 इसलिये  मेरा  माननोय  मंत्री  से  श्रतुरोध  है  कि  वह  इस  समस्या  को  कौर  अधिक  समय  ग्रोवर

 अधिक  ध्यान  दे  कर  ऐसा  विधेयक  लायें  ताकि  वह  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  का  जो  खतरा  बना  gars

 उसे  दूर  कर  ५७ सक  |  खाद्यान्न  श्र  दवाईयों  में  अपमिश्रण  होने  से  विदेशों  में  भी  हमारा  प्रतिष्ठा  कम

 होतो  मुझे  पूर्ण  wars कि  वह  समय  पर  हो  इस  बीमारी  का  इलाज  करेंग  ताकि  यह  उम्र

 रूप  धारण  न  करले  |

 श्री  हेम  awa  (  कोहाट  )  स्वास्थ्य  मंत्रो  ने  कलकत्ता  में  कहा  कि  बहुत  से

 कारखाने  एसो  दवाईयों  शादी  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  जिन  से  जनता  के  स्वास्थ्य  को  खतरा  बना

 gat  है  ।  कया  मैं  जान  सकता हूं  कि  इस  gorge  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  क्या  निश्चित

 कदम  उठा  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  नायर )
 :  उपाध्यक्ष  महोदय मैं  को  कामत  कौर  को  हेम  TET

 के  प्रति  आ्राभार  प्रकट  करता  हूं  कि  उन्होंने  ने  मुझे  अपमिश्रण  की  स्थिति  को  बताने  ग्रोवर  इसे

 रोकने  के  लिये  जो  को  गई  है  कौर  जिस  काय वा हो  के  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  उसकी  चर्चा

 करने  का  अवसर  प्रदान  किया  ।  यह  ठीक  है  कि  कलकत्ता  में  कुछ  कारखानों  द्वारा  अ्रपमिश्रित

 वस्तुयें  तैयार  किये  जाने  के  बारे  में  वक्तव्य  दिया था  ।  जिस  व्यक्ति  ने  मुझे  ऐसी  सूचना
 द  थो

 मेंने

 उसे  ऐसे  कारखाने में  ले  चलने  के  लिये  कहा  al  परन्तु  अभी  तंक  वह  मुझे  नहीं  ले  गये  ।  इस

 बीच  हम  ने  तथ्यों  को  जानने  का  प्रयत्न  किया  कौर  जो  दो  उदाहरण  मेरे  सामने  हैं  मैं  चाहूंगा  कि

 माननीय  सदस्य  भो  उन  से  अवगत  हों  ।  एक  कारखाना  महाराष्ट्र  में  ।  वहाँ  पर  चने  के

 फेरस  लोहा  ae  प्रतिनिधि  रंगने  को  को  मिला  कर  एक  ड्रिक

 निकाला  गया  ।  वह  साथ  उस  के  लिये  एकस्व  प्राप्त  करने  में  भी  सफल  हो  |  जब  यह बात

 सरकार के  ध्यान में  लाई  गई  तो  उस  एकस्व को  कर  दिया गया  प्रौढ़  महाराष्ट्र  सरकार  को

 गया  कि  वह  आवश्यक  साक्ष्य  प्राप्त
 कर  के  व्यापार  तथा  पण्य  चिह्न  १९४५८

 क  घारा  ७९  के  उपबन्धों  के  भ्रन्तगंत  धोखा  देकर  माल  को  बिक्री  करने  उस  साथ के

 विरुद्ध  वैदिक  कार्यवाही  करे  ।

 एक  कारखाना  पंजाब  में  है  ।  उस  का  रखाने  में  बढ़िया  रंग  के काप़ज़॒  के  टुकड़े  तेयार  किये  जाते

 थे  जिन  का  प्रयोग  केसर के  अपमिश्रण  में  होता  था  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  खाद्य  अपमिश्रण

 रोक  भ्रधितियम  की  धारा  २३१)  (१)  के  अंतगर्त  केन्द्रीय  सरकार  में  निहित  शक्तियों  के

 अन्तत  राज्य  सरकार  से  कहा  हैकि  इस  माल  के  निर्माण  पर  प्रतिषेध  लगा  दिया

 अंग्रेजी  में
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 सुनील

 जाय  ।  खाद्य  मानकी  केन्द्रीय  समिति  से  परामर्श  कर  के  सरकार  किसी  वस्तु  के  निर्माण

 अथवा  विनियमन  के  लिये  aa  बना  सकता  है  जिन  का  प्रयोग  खाद्य  के  अपमिश्रण  के

 प्रयोजनार्थ  किया  जाता  है  ।  यह  हमें  २८  PERR  को  प्राप्त  है  रोक  को

 जा  i  है  ।

 इस  के
 झान

 राजस्थान  के  एक  साथी  ने  हमें  सुचित  किया  है  कि  गुड़  बोरे  के  अपमिश्रण

 के  प्रयोजनों  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  लोगों  द्वारा  उन  से  संगमरमर  के  टुकड़े  प्रौढ़  पाऊडर  खरीदे  गये  |

 श्रावक  कार्यवाहीਂ  के  लिये  उस  पत्र  की  प्रतियाँ  राजस्थान  ग्रोवर  उत्तर  प्रदेश  कं  सरकारों  को  भेज

 दो  गई  हैं  ।

 श्री  नाथ  पाई  )  :  क्या  यह  बात  सानन/थ  मंत्रो  के  ध्यान  में  लाई  गई  है  कि  बम्बई

 जैसे  शहरों  में  बला टिंग  पेपर  का  प्रयोग  बाईस  क्रीम  बनाने  में  किया  जा  रहा  है  ?

 सुशीला  नायर  :  यह  सुचना  मेरे  लिये  नई  है  ।  परन्तु  एक  रिपोर्ट  यह  है  कि  प्रयोग  में

 लाई  गई  चाय की  पत्ती  को  ताज़ा  चाय  को  के  साथ  मिलाया  जा  रहा  है  ।  यह  भी  रिपोर्ट  मिलो

 >  |  उन  सब  बातों  की  जाँच हैं  कि  कुछ  स्थानों  पर  बढ़िया  पत्थरों  को  चावलों  में  मिलता  जाता

 हो  रहो  है  ।  इस  मामले  में  सूचना  उपलब्ध  करने  के  लिये  हम  ने  राज्य  सरकारों  को  पत्र  लिखे  हैं  ।

 मानना  सदस्य  ने  कहा  है  कि  भ्रपमिश्रण  के  लिये  प्रयोग  में  लाई  जाने  वाल  वस्तुयें  भूमि-गत

 स्थानों में  तैयार  की  जा  रही  हैं  ।  मैं  समझती  हुं  कि  हमें  विस्तृत  सूचना  देना  भ्रमित  अच्छा  होगा

 बजाय  अमोघ  घंटे  की  चर्चा  के  दौरान  ऐस  घोषण यें  की  क्यों
 कि

 प्रत्येक  नागरिक  का  उत्तर  दायित्व
 =
 है  किवे  जहाँ  कहीं  ऐसी  बात  देखने  में  प्रिये  उसे  सरकार  ATA  में  लाया  जाय  कौर  सरकार  उस  पर

 नागरिकों  के  सहयोग  से  केवल  पुलिस  कं  सहायता  से  हो  नहीं  )
 ।  मे

 माननीय  सदस्यों  को  इस  बात  से  अवगत  कराना  चाहृंगं द  कि  जब  खाद्य  इंस्पेक्टर  नमूने  छेने  जाते  हैं

 तो  परिचित  उपबन्धों  के  अनुसार  उन्हें  दो  स्वतंत्र  गवाहों  की  ग्रा वश्य कता  हैदर  उस

 समय  लोग  गवाहों  देने  को  तैयार  नहों  होते  ।  केवल  उसे  कारण  कई  माम  ले  समाप्त  हो  जाते  हैं  ।

 वास्तव  प्रस्तावित  संशोधन  के  अ्रनुसार  हमारा  विचार  है  lan Th  दो  को  बजाय  केवल  एक

 गवाह  MAHA पड़े  ।  परन्तु  दो  गवाह  न  होने  के  कारण  मामले  को  समाप्त  नहीं  होना

 चाहिये  ।

 ~
 यह  प्रावइ्यक है  कि  इस  प्रकार  की  फैली  हुई  समाज-विरोधी  af  ह

 ि  यों

 ।  मेरे  कहने  का  यट  तात्पर्य को  रोका  जनता  सके  उपभोक्ता  संघटन  भी  was  हों

 नहीं  हैकि  सरकार  का
 उत्तर  दायित्व  न  रहे  ।  कार्यवाही  करने के  लिये  सरकार  उत्तरदायी  इसे

 कार्यवाही  करनी  चाहिए  कौर  safes  दण्ड  उपबन्ध  करना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  में  यह  भी  बता  दूं  कि  ora  जिन  अण्डों  का  उपबन्ध  है  उन
 के  अनुसार  aq

 तक  कद  की  सजा  कौर  २,०००  रुपय  तक  जुर्माना  किया  जा  सकता  wie  रखी  के  ई

 कारी  इस  में  कमी  करता है  तो  उसे  एसा  करने  पर  लिखित  रूप  में  रण  देने  पड़ते हैं  ।  परन्तु

 दण्डाधिकारी  रियों  ने  wa  में  अ्ंघिक  तत्परता  नहीं  दिखाई  जिस  के  पथ्णि।मरव्खूप

 प्रस्तावित  संशोधन
 विधेयक  द्वारा  दण्डाधिकारी  से  स्वविवेक  की  aa  ले  ली

 जा
 रही  है  प्रखर

 अंग्रेजी में
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 छः  मास  की  कैद की  सजा  अनिवार्य  हो  जायेगीਂ  ।  पहली  बार  अपराध  करने  पर  छः  मास
 कौर  2000 BT  जुर्माने  की  सजा  दूसरे  वर्ष

 ३  वह
 कैद

 कौर
 sooo  रुपये  जुर्माने

 की  सजा  श्र  तीसरे  वह  ६  वह  कैद  की  सजा  wit  जुर्माना  उस  से  भी  अधिक  होगा  ।  जब

 विधेयक  सभा  के  समक्ष  जायेगा  तो  शायद  वह  प्रवर  समिति  के  पास  जाये  ताकि  यदि  माननीय  सदस्य

 ate  तो  कौर  भी  कड़ी  सज़ा  का  उपबन्ध  करने  संबंधी  सुझाव  जो  बड़े  बड़े  संशोधन
 हैं  वह

 इसी  बारे  में
 हैं  कि

 दण्ड  रिक  कड़ा  हो  कौर  पहलीबार  अपराध  करने  पर  भी  कैद  की  सज़ा  अनिवार्य

 हो

 दूसरा  प्रदान  प्रबंधन  कर्मचारियों  के  बारे  में  है  जिस  के  बारे  में  हम  ने  राज्य  सरकारों  को  कुछ

 सुझाव  दिये  एक  सुझाव  यह  हैकि  खाद्य  इन्हीं  क्टर  प्रदेशों  में  होने  afer  ताकि  उन्हें  एक  स्थान

 से  दूसरे स्थान  को  भजा  जा  सके  कौर इस  प्रकार  प्रवर्तन  अच्छी  प्रकार  हो  र  अवेधित  सम्पर्क

 बनाने  के  विरुद्ध  रोक  थाम  की  जा  सके  ।  इस  के  श्रतिरिकत्त  प्रशासन  को  अधिक  संगठित

 किया  जा  रहा  है  ।  संशोधन  विधेयक  द्वारा  अभियोग  चलाने  के  लिये  कछ  केन्द्रीय  इंस्पेक्टर  नियुक्त

 करने  का  अधिकार  भी  लिया  जा  रहा  है  ।  व्तंमान  में  केवल  राज्य  सरकारों  कोही  इंस्पेक्टर  नियमित

 करने  अथवा  अभियोग  चलाने का  अधिकार

 ae  कहना कि  दिल्ली  में  स्थिति  खराब  से  खराब  हो  रही  है  कौर  लोगों  को  जहर  दी  जा

 रही  है  गलत  है  ।  जो  नमूने  भरे  a  जिन  मामलों  में  अपमिश्रण  प्राया  गया  कौर
 जिन  लोगों  से

 २,१६७ जुर्माने वसल  किये  उन  के  आंकड़े  मेरे  पास  १-१-प८  से  ३०-६-५८

 नमूने लिये  ये  जिन  में  से  ८६२  अपमिश्रित पाये  wie  यह  ३९  ८१  प्रतिशत  है  तथा  ३७,६६५

 रुपये  जुर्माना  वसूल  किया  गया  ।  से  ३२-१२-६२  तक  B,0 RR  नमूने  लिये  गये

 और  इन  में  से  ८१८  मामलों  में  अपमिश्रण  पाया  झर  यह  २०.१  प्रतिशत  है  तथा

 ,R¥,oXo  रुपया  जुर्माने  के  रूप  में  प्राप्त  किया  ।  इन  आंकड़ों से  स्पष्ट  जाता  2  कि

 प्रशासन  व्यवस्था  को  अधिक  सशक्त  तौर  प्रभावशाली  बनाया  जा  रहा  है  श्र  अपमिश्रण  का

 प्रतिशत  कम  हो  रही  है  भ्र ौर  जुर्माने  रिक  वसूल  कियेजारहे  हैं  |

 विश्लेषण थ  कुछ  प्रयोगशाला यें  प्रारम्भ  की  गई  हैं  ।

 हम  इस  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  सम्पकं  रखे  हुए  हैं  कि  प्रयोग  लायें  बढ़ानी  हैं  उनका  विस्तार

 करना  है  प्रौढ़  कार्यवाही  करनी  है  ।  परन्तु  ऐसे  मामलों  में  सुधार  के  लिये  समय  लगता  है  ।  में  केवल  यही

 कह  सकती हुं  कि  हम  समस्या  के  प्रति  जागरूक  हैं  कौर  हम  जनता  में  जागरूकता  लाने में  सफल

 हुए  हैं  ।  हमारे  समाचारपत्रों  में
 भी

 इसकी  चर्चा  हो  रही  कौर  इस  का  प्रभाव  व्यापार  पर  भी

 अवद्य  पड़ेगा  |

 हम  केवल  दादी  का  उपबन्ध  ही  नहीं  कर  रहे  बल्कि  व्यापारियों  के  प्रतिरिषथ्,यों  से  aoa

 श्र  सम्मेलन  भी  कर  रहे  हैं  ताकि  इस  खतरे  का  सामना  करने  के  लिये  हमें  उन  का  पूर्ण  सहयोग

 प्राप्त  हो  सके  ।

 में  इस  बात  को  फिर  दोहराऊंगी  हमें  जहां  अधिक  अच्छी  प्रभावशाली  विधियां

 बनानी
 हैं

 कौर  कड़ी  सज़ा  का  उपबन्ध  करना  वहां  उपभोक्ता  कौर  व्यापारी  को  प्रशिक्षित

 भी  करना  है  श्रौरयह  सब  हम  कर  रहे

 श्री  सिहासन  fag  यदि
 एक  व्यक्ति  अपमिश्रण  पर  तुला  हुआ  है  तो  बाप

 की  शिक्षा  का प्रभाव  कैसे  हो  सकता है  ?
 en

 मूल  sash  में
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 सुशीला  से  बहुत  ag  हो  सकता  है  ।  यदि  एक  उपभोक्ता  को

 मालूम  हो  जाय  कि  अमुक  दूकान  पर  शभ्रच्छी  वस्तु  नहीं  मिलती  तो  वह  उस  दूकान  पर  जाना

 छोड़  देगा  ।  उपभोक्ता  की  सस्ती  माल  खरीदने  की  प्रवृत्ति  भी  अपमिश्रण  को  प्रोत्साहन  देती

 है  ।
 सभी  देशों  में  अ्रपमिश्रण  रोकने  में  उपभोक्ताओं  ने  काफी  पार्ट  श्रदा  किया  हैश्नौर मुझे  विश्वास  है

 किः  हमारे  देश  में  भी  ए  सा  ही  हो  सकता  है  |

 श्री  हरि  बिष्णु  कामत  :
 क्या  माननीय  मंत्री  कलकत्ता  की  जिन  कारखानों

 का  उन्होंने  उल्लेख  किया  है  उन  का  निरीक्षण  करेंग  भ्र ौर  यह  बतायेंगे  कि  बया  दि ली  में  भी

 ऐसे  कारखाने हैं  ?

 सुशीला  नायर  दिल्ली  में  किसी  एसे  का  रखाने  का  हमारे  पास  प्रमाण  नहीं  है  ।

 ३  कारखानों  की  सुचना  मैं  ने  दी  है
 ।  इस  समय

 किसी
 wea

 कारखाने
 की  सुचना  हमारे  पास  नहीं

 है  ।
 परन्तु  बहुत  सी  राज्य  सरकारें  अब  भी  जांच  कर  रही

 मेल कोटे
 ):  हमारे  देश  में  इतना  बढ़  कर

 हो  रहा  है
 कि  स्वास्थ्य  मंत्रालय  एक  भी  एसी  दूकान  नहीं  बता  सकता  जहां  स्वच्छ  सामा न  मिल  सके  |

 सुशीला  नायर  :  हर  में  ऐसी  दूकाने  हैं  जिन  पर  लोगों  का  विश्वास  हेलो
 oe
 ्

 tome
 et

 अच्छी  वस्तुयें  मिलती हैं
 ।  भ्र भी  भ्र भी  में  पटना  गई  थी  वहां  एक  स्टोर  है  जहां

 बिल्कुल  शुद्ध  सामान  मिलता  है  )  ऐसी ही  दूकाने  हर  जगह  उपभोक्ता

 अच्छी  कीमत  देकर  अच्छी  दूकान  से  सामान  खरीद  सकता  है  |

 इसके  ब  लोक-सभा  २  2843/2  १८८४५  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 eee a  ge  नभ

 ne a  बरकाना  न

 मूल  अंग्रेजी  में
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 इक्कीसवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया  गया

 सदस्य  के  निलम्बन  की  समाप्ति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  बड़े  ने  सभा  में  १३  ,  3.0  P&RR  को
 स्वीकार  किये  गये  संकल्प

 द्वारा  श्री  कछवाय  के  विऋद्ध  दिये  गये  निलम्बन  area  की  समाप्ति  के

 सम्बन्ध  में
 प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किया
 ।  चर्चा २  १९६३  तक के

 लिये  स्थगित  कर  दी  गई  ।
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 तथा  मतदान  करने  बले  सदस्यों  के  कम  से  कम  दो-तिहाई बहुमत

 । से  स्वीकृत  gay  पक्ष में  २७०:  विपक्ष में  ५१  मत  मिले  |

 खंडवार  चर्चा  के  बाद  विधेयक  संबोधित  रूप  में  ,  सभा

 की  समस्त  सदस्य  संख्या  के  बहुमत  से  झर  उपस्थित  तथा  मतदान

 करने  वाले  सदस्यों  के  कम से  कम  दो-तिहाई  बहुमत  पारित

 किया  गया

 मत  विभाजनों  का  परिणाम  इस  प्रकार  रहा

 खंड  २  :  पक्ष  में  ३००;  विपक्ष में  ।

 खड़ ३  पक्ष में  २८८;  विपक्ष में  ३४ 1

 खंड ४  पक्ष  में  Rez  ;  विपक्ष में  ३७  ।

 खंड  ५  पक्ष  में  8a;  विपक्ष  में  ११  ।

 खंड  ६  :  पक्ष  में  ३१०;  विपक्ष में  १४  ।

 खंड  ७  :  पक्ष  में  ३८९  ;  विपक्ष में

 खंड  ८  :  पक्ष  में  ३९२४;  विपक्ष में  कोई  नहीं  ।

 खंड  €  :  पक्ष  में  ३२८  ;  विपक्ष में  कोई  महीं  ।

 खंड  १०,  संबोधित रूप  में  :  पक्ष में  २८७;  विपक्ष  Ave?  |

 खंड  22: Tere में  २९०;  विपक्ष  में  कोई  नहीं  |

 खंड  gR  पक्ष में  २८९;  विपक्ष में  कोई  नहीं  |

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  प्रस्ताव  :  पक्ष में  Rho;

 विपक्ष में  १

 qT  घंटे  की  चर्चा  ५६३४-३५

 श्री  हरि  कामत  ने  दिल्ली  में  खाद्य-पदार्थों  में  मिलावट  के  बारे में

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ९३३  के  दिनांक  १८  PERS

 दिये  गये  उत्तर  से  उत्पन्न  होने  वाली  बातों  पर  थर्राए  घंटे  की  चर्चा  उठाई  ।

 स्वास्थ्य  मंत्री  (  डा०  सुशीला  नायर  )  ने  चर्चा  का  उत्तर  दिया  |

 २  १६६३/१२  १८८५  के  लिये

 संविधान  (  सोलहवां  संशोधन  )  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा

 प्रतिवेदित  रूप  में  शर  निर्यात  नियंत्रण  तथा

 विधेयक पर  चर्चा  तथा  पारित  किया  जाना  ।

 (ai)
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 FERR  प्रतिलिप्यघिकार  लोक-सभा  सचिवालय  को  प्राप्त  ।

 लोक-सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार-संचालन  सम्बन्धी  नियम

 संस्करण )  के  नियम  Poe  ३८२  के  ध्न्तगंत  प्रकाशित  श्र

 भारत  सरकार  नई  दिल्ली की  संसदीय  दाखा में  मुद्रित

 य  यय  यय  यय  य  वब  a पय


